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निवेदन 
Ta 

ब्रिटिश साम्राज्य शासन का विषय भारतीय पाठकों के 
लिए अत्यन्त महत्व का है। इस विषय पर कुछ लिखने का 
विचार, प्रथम बार हमारे सन मे सन्‌ १९२२ ३० में आया । 
उसीझा यह फल था कि हमने भारतीय शासन का तीसरा 
संस्करण करते समय उसमे ՀԱՅՏ की राज्य व्यवस्था ” 
शीषक एक परिच्छेद बढ़ाया । दो वषे ապ अपने 
सुहृद विद्धदवर श्री प० दया शक्र जी दुवे, एम. प. एल-एल. 
बी, के परामशे से हमने Վ पुस्तक के चोथे Կապ: 
में उल परिच्छेद को बढ़ाकर “ ब्रिटिश साम्राज्य का 
शासन ? कर दिया। यह इसी शीषक से उसके पांचवे 


संस्करण में रहा, और अब, छे संस्करण में है । 


मान्यवर श्री० दुबेजी के कई बार के अनुरोध से, तथा 
उनका बहुमूल्य सहयोग प्राप्त करके, विगत वषे इस विषय 
फी यह स्वतन्त्र रचना आरस्भ करदी गयी । कुछ लेख समय 
समय पर Կա भूमि ' भोर ' मनोरमा › आहे मे प्रकाशित 
होते रहे । इश्वर की कपा से अघ यह पुस्तक, जली हमारी 
वतमान परिस्थिति में बन आयी, तयार है । 


विषय महान हे, पुस्तक «ՎՀ कहीं अधिक बड़ी हो. 
सकती थी, और कुछ अंश म बड़ी हो ही गयी थी। जान. 
बुझ कर यहां विषय परिमित रूप मं रखा गया है । वारीकियां 
छोड़दी गयी हें | զօզ मुख्य बातों का ही समावेश किया 
गया है| हां, जो कुछ छिखा हे, उसे स्पष्ट ओर सरळ करते 


(२) 


का विचार रखा गया हे । पुनः ब्रिटिश शासन पद्धति का 
क्रमशः विकास होने के कारण, इसकी विविध संस्थाओं का 
यणेन करने के साथ, उनका कुछ ऐतिहासिक परिचय मी 
आवश्यक समझा जाकर, संक्षेप म दे दिया गया है । निदान 
यथा शक्ति यह प्रयत्व किया गया है कि पाठकों को विषय; 
आसानी से समझ में आ जाय | इस बात से हमें कहांतक 
रूफलता हुई हे, इसका निर्णय सुविज्ञ पाठक स्वर्य कर लेवें। 


नेरनळ कालिज, लाहोर, के भूतपूर्वेक ध्रिसीपछ, तिलक 
स्कूल-आफ-पोलिटिकस के भूत पूवक प्रोफेसर, तथा ग्रे 
महाविद्यालय के वतेमान आचाये, शी जुगल किशोर जी 
।एम. ए. ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की हे 
तदर्थ हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं । 


अस्तु, हमें हष हे कि պո शक्ति और պոզ साधन 

रखते हुए भी, हम हिन्दी माता की गोद में इस विषय 
की यह छोटी सी मट उपस्थित कर सके। हमें Գո 
प्रतीत होरहा है कि इसे प्रकाशित करके हम भारी आर्थिक 
जोखम उठा रहे हैं, परन्तु ऐसी जोखम उठाना हम अपना 
कतंव्य समझते हैं। शायद कभी, कोई हिन्दी-भक्त हमारे 
इस भार-बाहन में खहयोग करदे, या शायद परमात्मा की 
कपा होजाय ओर हमारी ही शक्ति आगे चलकर कुछ 
बढ़ जाय । जैसा कुछ सहयोग मिलेगा, और जैसी कुछ 
शक्ति होगी, .अपना कार्य हिन्दी जनता-जनादेन की ՅՅ. 
में उपस्थित करते रहेंगे ! 


भगवानदास केला, 





एप 


वासन पद्धति और राजनैतिक संस्थाओं के विद्यार्थियों 
का, अगरेजी शासन पद्धति अध्ययन किये बिना काम नहीं 
जळता । भारतीय विद्यार्थियों के छिए तो इस विषय के 
स्वाध्याय का विशेष ही महत्व दै । आधुनिक काळ 
की बहुत खी राजनैतिक संस्थाओं को अपने काये कम 
की प्रेरणा, बह अच्छी हो या बुरी, अगरेजी शासन पद्धति व्हे 
उदाहरणों और व्यवहारों से हुई हे। हमारी राजनीति की 


` दिशा चाहे जो हो, कमले कम अगली पीढ़ी के लिए अगरेजी 


शासन पद्धति के दृष्टान्त हमारे प्रधान पथ-प्रदशेक रहेंगे। 
इस लिए मुझे विश्वाल है कि इस विषय की सरळ सुबोध 
हिन्दी की रचना को सवे साधारण, और विद्येषतया अंगरेज़ी 
न जानने वाळे, बहुत पसन्द करेंगे। 


अगरेज्जी शासन पद्धति अध्ययन करलेने चाले इस 
विषय की कठिनाइयों और डलझनों को भली भांति जानते 
हैं। यह शासन पद्धति अन्य शासन पद्धतिर्या से बहुत ही 
भिन्न है। इसका कोई पक लिखित विधान न होने के कारण, 
इसकी वृद्धि को विविध मजिको का पता ळगाना और इसके 
महत्व की यथेष्ट कल्पना करना कठिन है। इसका क्रमशः 
विकास हुआ दै, इस लिए इसमें कई ऐसी बे-मेल 
बात ( Anamolies ) हैं, जिनका इतिहास जाने बिना 


समझता कठिन है; और इसकी कई प्रथायें ऐसी हैं जिनकी 


(४) 


अब उपयोगिता नहीं रही हे । इसके बहुत से अश का किसी 
कानून की पुस्तक में समावेश नहीं है; इसका अध्ययन उन 
प्रचलित रीतियों और व्यबहारों का ज्ञान प्राप्त करके ही 
किया जा सकता है, जिनका प्रभाव कानून स स्वीकृत न 
दोने पर भी, कानून के समान है । 

अंगरेज़ी शासन पद्धति अध्ययन फरने वालों को इसकी 
चे तीन विशेषतायें ध्यान में रख लेना उपयोगी होगा, जिन 
पर शासन पद्धति के बढ़े बड़े लेखकों ने जोर दिया है: 

(क) इंगलेंड की पालिमिंट की प्रभुता निराळी हे । ՀԱԿ: 
की कोई व्यवस्थापक सस्था ऐसी सर्वे शक्ति-सस्पन्न नहीं 
है। ब्रिटिश पालिमैंट दोनों काय कर सकती है; यह शासन 
पद्धति को भी बढ्छ सकती है आर कानून भी बना सकती है । 

(ख) यहां संब पर कानून का राज्य है। कानून के सामने 
सव नागरिक समान हें । शासकों के ढिए यहां विशेष 
न्यायालय ՀԱՅ: “ हेबियस ՀՎԿ एक्ट ? व्यक्तियों ष्की 
सरकारी कर्मचारियों से रक्षा करता है। भाषण, सम्मेळन, 
ओर ठेलन कार्ये को स्वतत्रता यहां किसी कानून से नहीं है, 
यह तो छोगों का जन्म-तिद्ध अधिकार है । इसलिए इसका 
सस्मान भी बहुत अधिक है | 


(ग) यदां कानून की अपेक्षा, प्रथाओं का महत्व अधिक 
दै । उनके कारण कानून की वास्तविकता बहुत कम होगयी 
है। उन्होंने इगलेंड की राजनैतिक संस्थाओं की शान्ति पूवक 
उन्नति करने मे महस्व-पूणे भाग छिया है । वे इस बात की 
द्योतक हैं कि अगरेज्ञ जाति म्र अपने आपको, राजनेतिक 
जीवन की बद्ळती इरे स्थिति क्के अनुकूछ बनाने को 
अद्भुत क्षमता है। 


(५) 


अंगरेज्ी शासन पद्धति की व्यौरेबार बातों का अधिक 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठकों को यह पुस्तक अवलोकन 
करनी चाहिये । मने यहां पर केवल उस काये की कठिनाइयों 
का Ծախ कराने का प्रयत्न किया है, जिसका भार थ्री० 
प्रो० दयाशंकरजी, दुबे और श्री० भगवानदास जी केला ने लिया 
और जिसे इन्होंने पेली, सफछता-पूवेक पूरा किया। मुझे 
निश्चय है कि हिन्दी जानने वाळी जनता इस पुस्तक से 
से, अधिक से अधिक लाभ उठावेगी । हिन्दी का राजनेतिक 
साहित्य श्री० केला जी का बहुत ऋणी हैं, और उनकी इस 
रचना से हम उनझे ओर अधिक कृतज्ञ होगये हें । स्वराज्य- 
प्राप्त उपनिवेशों, तथा भारतवर्ष आदि की भिन्न լա शासन 
पद्धलियों के परिच्छेदों से पुस्तक की उपयोगिता बढ़. गयी 
है। इससे पाठकों को उन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
करने का अवसर मिलेगा, जो अगरेजी शासन पद्धति के 
आधार पर संगठित हुई हे, या जो अपने काये कम मै उससे 
प्रेरित हुई हैं । भारतवष की भावी शासन पद्धति में अनुराग 
रखने वालों को अपने निणयों पर पहुँचने के लिए इस 
पुस्तक में बहुत उपयोगी सामग्री मिलेगी। 


हिन्दी में पेली पुस्तकों का प्रायः अभाव ही है जिनमें 
इस विषय का ऐसा विशद विवेचन हो । हिन्दी जानने वाली 
जनता को इल पुस्तक के लेखकों के भ्रम ओर योग्यता के 
लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिये। 


प्रेम मद्ाविद्यालय जुगलकरिशोर, 
बृन्दावन । एम. ए. 


— न्न 


सहायक पुस्तकों की सूची 


LowErL A. L,— Government of England. 

306644 B. H,— The Govt, of Great Britain 

KEITH A, 8, = The Constitution, Administration 
and Laws of the Empire. 

पाए 0. Ե. — Parliament. 

MARRIOT J. A. 8, — Mechanism of the Modern 

State. 

Bryer — Modern Democracies. 

Baerror — The English Constitution. 

Dror — Law of Constitution, 

MukERzr P.— Indian Constitution, 


- प्राणनाथ-शासन पद्धति 
बालकृष्ण एम. ए.--स्वराज्य 
भगवानदास केला-भारतीय शासन 


बिविध रिपोर्ट, तथा सामयिक पत्र पत्रिकां, आदि । 


सहृदय फाठका से 





सज्जनो ! जी चाहता हे कि आप से साक्षात कर सकूँ, 
यह जानने का यत्न करूं कि आपको इस माला का कार्य 
कहां तक Հուն, इसमें आप क्या खुघार ओर उन्नति 
चाहते हैं । आपसी मेरी परिस्थिति से परिचित हो जांय, आप 
ज्ञानछे कि क्या क्या कठिनाइयां मेरे सामने हैं, कितनी और केसी 
उसँग हैं, और उनकी तुलना में अब तक कितना श्लूद्र काये बन 
आया है। आशा है, आप इन बातों का सम्यक ज्ञान प्रात 
करके, अवश्य ही मेरे साहित्य काय म॑ कुछ अधिक सहयोग 
करने के अभिलाषी होंगे। परन्तु जब तक आपले प्रत्यक्ष 
परिचय न हो, तव तक के लिए पत्र व्यवहार से ही यत्किचित 
सतोष किया जा सकता है | कपा आप इसका कष्ट उठावगे १ 


महानुभाव | सम्भव है, आप इस माळा की पुस्तकों की 
साधारण सी छपाई आदि देखकर कुछ अस्ंतुष्ठ हों, या इन , 
पुस्तकों को और अधिक सस्ता किया जाना चाहते हों । इस 
सम्बन्ध में निवेदन है कि विशेष टीप टाप पसन्द न करते 
हुए भी, में, जहां तक दो सकता है, पुस्तकों का रंग ढंग, 
उनका 'गेट-अप” ( Օծե-սք ) आदि अच्छा सुन्दर रखने 
का प्रयत्न करता हुँ | परन्तु इससे अधिक अच्छा करने को 
सामर्थ ही नहीं, किया क्या जाय ? स्वाध्याय के लिफ, प्रत्येक 
पुस्तक की रचना या संशोधन के लिए, այէ रुपये के 
अन्धों और ԱՎԵԼ की आवश्यकता होती दै। उनकी 


(८) 


प्राप्ति के वास्ते, मुझे कुळ գոմ का सहयोग खोजना 
पड़ता हे। उसके अभाव मै पुस्तक पूरी ही नहीं हो पाती । 
पूरी की ՅՎ पुस्तकों में से कुछ हर ապ घनाभाव 
के कारण अप्रकाशित पड़ी रहती हैं । ऐसी दशा में बढ़िया 
छपाई का प्रश्‍न बहुत कुछ दब जाता है । पुस्तकों का 
विद्वानों द्वारा. स्वागत होते हुए भी, मेरे दिज्ञापन न दे सकने 
आदि के कारण, उनकी यथेष्ठ मांग न होने से, अधिक प्रतियां 
नहीं छपायी जा सकतीं। इससे, सूर्य और कम करना 
सम्भव नहीं होता । 


अस्तु, इस माळा में आखिर इतनी पुस्तक होगयीं, इसे 
ईश्वर का (तथा कुछ प्रेमी जनों का ) अनुग्रह समझना 
चाहिये। मेरे मन में कुछ खास खास विषय हैं, उन पर ही 
कुछ रचनायें पाठकों के सामने रखने का अभिलाषी हू | मेरी 
शक्ति से अधिकाधिक छाभ उठाना, आपके सहयोग 
और सहानुभूति पर निर्भर है । क्या आप अपने शुभ-विचारों 
से աաա करने को कृपा करेंगे ? 


व्यवस्थापक 
भारतीय ग्रन्थ माला, 
चन्दावन | 
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कूपया सुधार कर पढ़ें 


Շաղ लिखित «Թո के लिए हम क्षमा चाहते हें :-- 
पृष्ट २४--फुट नोट से ऊपर की पांचवीं पक्ति म॑“ लोगों के 
आने ' से आगे ' के पूर्वाद्ध ' नहीं चाहिये । 

» “अन्तिम दो पंक्तियों में * अधिकतर ज़मीदारों और 
यह ” की जगह “ यह अधिकतर ज़मीदारों और * 
होना चाहिये। 

पृष्ठ ३१--दसर्वी पंक्ति में 'सन्तुष्ट' की जगह 'असन्लुष्ट' होना 

चाहिये । 

पृष्ट १०८-सातवीं पंक्ति में स्थायी शासन ' को जगह 

« स्थानीय शासन › होना चाहिये | 
पृष्ट १३६-नवीं पक्ति म ` प्रतिनिधि। सभा 
: प्रतिनिधि सभा ! › होना चाहिये | 
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हृ फरे ՀՏ 
फहला कारच्छेदू, 
छै विषय प्रवेश & 


शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व+"एक भारतीय 
Խոր का कथन हे दि ԿՎ घर्मो का प्वेश राज-घर्म से 
हो जाता है। आज कछ इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार 
करने पर, सळी भांति ज्ञात हो सकती हे । प्रत्येक देश को 
आर्थिक, साधाजिक, या धार्मिक उन्नति फे विविध कार्य, 
प्रत्यक्ष या गौण रूप से, राजनीति से सम्बन्ध रखते हैं। 
नागरिक जीवन की रोज्ञमर्णा की बहुत सी बाले ऐसी होती 
हैं जिनमें, उनके देश की शासन पद्धति, अनुकूल होने से 
बहुत सहायक हो सकती है, और, प्रतिकूल होने से, वह बहुत 
बाधक भी वन सकती है । कुछ नागरिक भले ही यह कहा 
करें कि हम राजनीति में भाग नहीं लेते, पर सरकार के 
बनाये हुए कानूनों पर ՀՎ अमळ करना ही पड़ता है। 
सरकारी कर (टेकत ) उन्हे देने ही होते हें, अपने भळे या 
बुरे व्यवहार से, चाहे अप्रकर रूप में ही क्‍यों न हो, वे 
सरकार को शालन ՀԵ» नये नियमों के निर्माण के लिए, 
अथवा पुराने कानूनों के परिवतेन या संशोधन के लिण प्रेरित 
करते हें । इस प्रकार प्रत्येक नागरिक, किसी न किली अंश में, 
राजनीति से सम्बन्ध अवश्य रखता है । इस लिए यह आवश्यक 
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हे कि प्रत्येक नागरिक, पुरुष हो या स्त्री, युबक हो या वृद्ध, 
शासन सम्बन्धी विषयों का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त करे और, उन्हे 
अळी भांति अध्ययन और मनन करे, जिससे वह इस दिशा में 
अपने कतेव्यों का उचित रीति से पालन कर लके | 


बिटिश साम्राज्य शासन जानने की आवश्यकता” 
अपने ही देश की नहीं, हमे भिन्न भिन्न देहों की शासन 
पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिये ! इससे हम यह सोच सकेंगे 
कि किस शासन पद्धति का कोनसा नियम एखा हे जिसके 
हमारे देश में प्रचलित हो जाने से हमारा कल्याण होगा, 
तथा, कौन से नियमों का अनुकरण हमारे देश के छिए अहित- 
कर होगा। यदि अवकाश फे अभाव ले हम बहुत से देशों 
की शासन पद्धतियों का ज्ञान ՋՎՀ कर सके, तो कम से 
कम ऐसे देशां के विषय मं तो हमें अवश्य ही ज्ञान होना 
चाहिये, जिनसे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है या जिन की शासन 
पद्धति का प्रभाव हमारे देश की शासन पद्धति पर बहुत 
अधिक पड़ता है | 


उदाहरण के लिए, पाठक जानते हैं कि वतमान अवस्था 
में भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य Գ अन्तर्गत है । Հաս का 
बादशाह यहां का सस्रा कहलाता हे । वहां की पालिमेंट 
द्वारा स्थिर की हुई शासन नीति ब्रिटिश भारत में प्रचलित 
है, तथा उस पालिमेंट को हमारी दैशी रियासतो पर भी 


मंहत्व-पूण अधिकार है । अनेक राजनीतिज्ञो का मत है कि, 


भारतवर्ष की शासन पद्धति ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन 
ङपनिवेशों की शासन पद्धति की शेळी पर संशोधित की. 
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ՏԱՎ | खाम्नाज्य के पराधीन भागों से भी भारतवषे का बहुत 
सम्बन्ध है, उनके कई स्थानों मं तो कितने ही भारतीय 
निवास करते हैं, तथा कुछ वहां जाते आते रहते हैं । इस प्रकार 
ब्रिटिश साम्राज्य के सभी भागों से हमारा सम्बन्ध है, और 
उन सवव की शासन पद्धति का ज्ञान «ա करना हमारे लिए 
उपयोगी तथा आवश्यक हे । 


साम्राज्य का मातु-देश--पदले इस साम्राज्य के 
मातृ-देश की शासन पद्धति जान लेनी चाहिये | अतः इस 
पुस्तक के प्रथम खंड में इसका ही वर्णन किया जायगा | इसे 
आरस्भ करने से पूवे, इल भाग का क्षेत्रफळ जन खख्या आदि 
ज्ञात होजानी चाहिये । ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ-ददेश म ग्रेट 
ब्रिटेन ( ईंगर्छेड, वेइजञ, स्काय्केंड) और उत्तरी आयलँड, 
तथा मान द्वीप और खाड़ी के द्वीप सम्मिलित हैँ।इसे ब्रिटिश 
संयुक्त राज्य भी कहते हैं । साधारण बोळ चाळ में इंगलेड 
कहने से भी इस सब भू-भाग का आशय लिया जाता है । 


साधारण आदमियों की यह धारणा होती हे कि ब्रिटिश 
संयुक्त राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य होगा, परन्तु वास्तव मे 
यह बात नहीं दै । क्षेत्रफळ ओर जन संख्या की दृष्टि से, 
ब्रिटिश संयुक्त राज्य बहुत साधारण सा, भारतवर्ष के संयुक्त 
प्रान्त से मौ छोटा,राज्य है । इसके भिन्न भिन्न भागों का 
पृथक्‌ पृथक्‌ क्षेत्रफळ और जन संख्या इस परिच्छेद के 
अंत मं दी हुईं दे । 
भोगोलिक स्थिति-योरप महाद्वीप के पश्चिम साग से 
चहुं ओर छमुद्र से सुरक्षित, भेट ब्रिटेन एक टापू हे । इसके 
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दक्षिण भाग में इंगलेंड और 
ऊंचे पहाड़ों से परे աոած» 
ओर जळ ही है | इन सब भागों का, विदशेषतया इंगछड 
किनारा काफ़ी करा हुआ है । यहां बन्दरगाह बहुत उच्तम्त 
नदियों की गति भी साधारणतः जहाज्ों के जाने आने के लिए 
बहुत अनुकूल है । 


ब्रिटिश संयुक्त राज्य योरप, अमरीका, आर ագին 
के बीच में ऐसे मौके की जगह पर स्थित है कि सिद्ध भिन्न 
देशों का व्यापारिक माळ इस राज्य के पास से शुजरता है, 
और सब जगहों का माळ यहां सुगमता से आ सकता है | इस 
प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह राज्य लसुर्दी के चौराहे 
पर है । इन कारणों से इस राज्य के निवासियों को संसार के 
भिन्न भिन्न देशों से व्यापार करके लाभ ր की बड़ी 
सुविधा मिली है । इख राज्य की भौगोलिक स्थिति ब्रिटिश 
साम्राज्य के निर्स्माण भें भी बहुत सहायक हुई है, इसका 
विशेष विचार आगे, प्रसगानुसार किया जायगा | 


जल वायु और उपज--यहां की जळ वायु अधिकतर 
सदे हे परन्तु अत्यन्त ठंडी भी नहीं है । अतः यहां के लोगो में 
आलस्य कम होता हे और मेहनत करने का उत्साह रहता है । 
यहाँ पर अन्नादि खाद्य पदार्थ काफी पैदा न होने से लोगो की, 
स्थळ तथा जळ पर जानवरों और मछलियों का शिकार करने 
की, रुचि हुई । इससे उनके घूमने फिरने का शौक बढ़ा । 


पुनः यहां पर लोहा ओर कोयला दोनों वस्तुएं यथेष्ट मात्रा 
में तथा पास पास ही विद्यमान हैं । जब से छोगों को भाफ के 
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प्रयोग ज्ञात हुए और कळ कारखाने बनाने की सूझी, यहां पर 
> री 

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उन्नति दिन दूनी और रात ՀԱՎ 
हो रही है | 
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ऐतिहासिक परिचय 


ब्रिटिश साम्राज्य के मात देश--इंगलेड, Հար, Հրատա 
और उत्तरी आयलेंड--की शासन पद्धति का वर्णन आरस्म 
करने से, पूर्वे हमें यह विचार कर लेना चाहिये कि इस राज्य 
के भिन्न भिन्न साग कूब और किस प्रकार परस्पर से मिले । 
इस परिच्छेद में इसी विषय का विचार किया जायमा ; ՎԵՑ 
इंगळेण्ड को लेते हैं। ' 


:इंगलेण्ड का एकीकरण--अंगरेज्ों का इतिहास पांच 
दस हज़ार वषे का नहीं है । यह डेढ़ हज़ार वषे से भी कम 
का हे । उलखे पहले अंगरेज़ जाति नहीं थी; इंगळेण्ड के मूल 
निवासी 'ब्रिरन' कहलाते थे । उन पर रोम वालों का राज्य 
था । रोम बालों ने इसा से ५५ ՀՎ पहले वहां राज्य करना 
आरम्भ किया था और लगभग साढ़े चारसौ वर्ष राज्य किया। 
उन्होंने ब्रिटनों की बहुत कुछ उन्नति की, परन्तु उन्हें खदेव 
पराचलस्धी बनाकर रखा, आत्म रक्षा के छिप शत्र रखने की 
अनुमति नहीं दी | इसका परिणाम यह हुमा कि जब पांचवीं 
सदी मे रोम पर उत्तरीय योरप की असभ्य जातियों ने आऋ- 
मण किया ओर इंगलेण्ड म॑ रहने वाले रोमन छोग अपने देश 
मै छोट आये, तो बेचारे ब्रिटन असहाय रह गये । 


त i NES 


neers 
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उन पर पहिले तो 'पिक्ट' आर «բա लोगों ने हमला 
छिया । कुछ समय के पश्चात, सन्‌ ४४९ ६० में वतेमान काल 
मे 'जमंनी' कहे जाने वाले देश की ՀՎ नदी के किनारे के 
पाख की भूमि से, 'ज्यूट' (7७९8) लोगों ने आकर प्रथम वार 
हृंगळण्ड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया । पीछे տզա: 
गळ? ( 47५९8) और सेक्सन (8४075) छोग आते गये 
आर भिन्न भिन्न भागों पर अधिकार करके զոր राज्यों की 
स्थापना करने लगे । उपयुक्त तीन जातियों के आदमी कुछ 
समय परस्पर में लड़ते भिडते रहे | आठवीं शताब्दी तक इनके 
सात पृथक पृथक राज्य थे । अन्त ॥ 2 £९5 इन में աան 
नामक बादशाह समस्त इंगलूण्ड मै [त्र सवोच्च “अघि? 
कारी ( 07थ]ण'त ) मान लिया गल्ना। «ՅՈՑ उंछः समय सर 
कड भागों में एथक ՎԱՅ वादशा श्र ՀՅ. समय से इंगटेफ्ड, 
एक राज्य समझा जाने लगा । इंग+हुण्ड' शब्द «ազի 
का द्योतक है । १४ १ क 


अगरेज या एंग्लो-सेक्सन जातिन्चवीं शताब्दी मे 
डेनमाकै ( और नार्वे ) से आकर ' डेन! लोगों ने ՀԵՅ पर 
आक्रमण किया, और अन्ततः सन्धि करके कुछ भाग म अपना 
राज्य स्थापित कर लिया। पीछे ग्यारहवीं शताब्दी में 'नामन? 
ळोग इंगढेंड पर आक्रमण करने लगे । नामडी (फ्रांस) के 
डूक विळयम ने यहां १०६६ म विजय प्राप्त की, और सब 
भूमि पर अधिकार कर लिया; वह बादशाह बन गया । इस 
घटना से, तथा इसके .पश्चात्‌, नामन लोगों की अच्छी सख्या 
इंगळेंड में आगयी और यहां निवास करने ळगी। ये लोग 
उसी जाति के थे, जिसके, पूर्वोक्त डेन लोग थे । बादशाह खे 
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ज़मीन पा-पा-कर ये बड़े बड़े सरदार बन गे । ईगछेंड के 
ՀԱՏՈՎ खरदार घरानों के आदमी प्रायः इन ही फे वंशज हैं । 


उपयुक्त खब जातियों-ज्यूट, ԱՇ, सेक्सन, डेन और 
नामेन के परस्पर Սա Աաաա ( 085 ) जाति 
बनी हें। इसे एग्लो-से कलन (Ճոշմո-8ո5օո):ի कहते हैं। 
वास्तव में यह शब्द आरम्भ में आई इई, गळ और सेकलन 
जातियों के संयोग का द्योतक है । [ नामनों के बाद մղեր 
किली विदेशी जाति के अधिकार म नहीं आया । 


वेल को विजय=--जब ब्रिटनों पर सेक्सन աթ 
जातियों के आक्रमण हुए तो उनमें कुछ तो खाड़ी घार 
करके गाल ( फ्रांस ) चले गये थे और कुछ ने वेदज्ञ के जंगलों 
3 शरण ली थी । Յոր में अब भी उन प्राचीन հավ के 
वंशज रहते हैं, ये अमी तक अपनी पुरानी आपा का भी 
व्यवहार करते हैं । अस्तु, ԳԱՅ सदी के अन्त में ոգ 
विजय करके इंगटेण्ड के राज्य Կ նա लिया गया । तब से 
इंगळेण्ड के बादशाह का बड़ा लड़का वेल्ज्ञ का राजकुमार या 
पिस-आफू-वेदज्ञ ( Princ९ 0! \॥2]९४ ) कहलाता है | 


अब हम यह बतळाते हैं कि इंगळेण्ड और वेडज्ञ, मं सकारे ड 
किल प्रकार मिला | 


स्काटलेण्ड का मेल--इंगळेण्ड और «տանա» के 
बीच में ऊंचे पहाड़ होने से, आरम्भ में बहुत समय तक, इन 
देशों म पास्परिक सम्बन्ध बहुत कम रहा । कई वार इस 
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बात का यल्ल किया गया छि ये दोनों राज्य मिलज्ञांय । सन्‌ 
१६०३६० मं इंगळेण्ड की महाराणी ऐलिद्ेवेथ का देहान्त दोजाने 
पर, स्कारळेंड का बादशाह ही निकटतम उत्तराधिकारी होने 
के कारण, इंगलेण्ड का भी बादशाह बना । स्काठछेड में वद 
जेम्स पएम कहलाता था, इंगलेण्ड मै उसका नाम जेम्स प्रथम 
रहा। इल प्रकार दोनों राज्यों का एक ही बादशाह होगया, 
परन्तु दोनों को शासन व्यवस्था तथा कानून ԳԱՅ पृथक 
रहे । क्रमशाः इस नीति की हानियां विदित होती गयीं, तथापि 
दोनों राज्यों मं पारस्परिक मनोमालिन्य रहने क कारण, इनका 
एकीकरण न हो सक्ता | 


अन्ततः लन्‌ १७०७ ३० के कानून से दोनों राज्य मिलाये 
गये। दोनों की नयी सम्म्रिछित पालिमिन्ट का नाम “ब्रिटिश 
पार्थिसैट ' होगया, हां कानून पद्धति पृथक एथक ԿԱԼ अभी 
इन दोनों देशों में इतनी घानछ्ठता नहीं हे, ।जतनी इनके एक 
राज्य होन Վ साधारणतया समझी जाली हे । 


अस्तु, यद्द स्पष्ट है कि इंगछेण्ड और स्काटळेण्ड को परस्पर 
म॑ मिळे, अभी सवा दो सौ वर्ष भी नहीं हु । इन दोनों सू- 
सागों का संयुक्त नाम ' ग्रेट ब्रिटेन ' हे। ' थ्रेट ' का अर्थ बड़ा 
या महान्‌ हे । 


उत्तरी आयलैंण्ड=-ग्रेट ब्रिटेन और आयछेण्ड एक 

दूसरे से पृथक पृथक्‌ भू-माग हैं । इन दोनों के बीच में आय- 

रिशा सागर है, अत; आरम्भ न बहुत समय तक, इन दोनों मे 
- Հ» ` - 

समागम कम रहा। इसके अतिरिक्त इंगलेण्ड आयलंड को अपने 
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से छोटे दर्ज का मानता था। उसने महाराणी ऐलिज़ेवेथ के समय 
में उसे विजय कर ԹՎԱ पश्चात्‌ ՀՎ १७१९ ३० मं ब्रिटिश 
पालिमेन्ट ने उसके लिए कानून बनाने के सम्बन्ध में अपने 
अधिकार को घोषणा की, परन्तु दोनों राज्यों के पारस्परिक 
झगड़ों के कारण ये अळग अछग ही रहे । सन्‌ १७८२ इ० मे 
आयर्छैण्ड की पालिमेन्ट स्वतंत्र होगयी | अठारहवीं शताब्दी 
के अन्त तक वह राज्य आधुनिक स्वाधीन उपनिवेश्ञों की 
भांति अपना शासन स्वयं करता रहा । 


सन्‌ १८०१ ६० में आयर्छैण्ड की अलग पाछिमेन्ट रहनी 
बन्द होगयी और वह ग्रेट ब्रिटेन की पालिमेन्ट में मिल गयी । 
खसी में आयलेड के प्रतिनिधियों की सख्या निश्चित करदी 
गयी । दोनों राज्यों का बादशाह भी एक ही होमे लगा । 
'उन्नोलवी शताब्दी के अन्तिम पञ्चीख ՎՎ में तथा ՊԱՅ 
शताब्दी के आरम्भ में वहां ' होम रूळ ( Home Rule) 
'आन्दोळन होता रहा, जिसले अन्ततः महायुद्ध के पश्चात, केवळ 
उत्तरी आयलेड की पार्िमन्ट ही ब्रिटिश पालिमेन्ट के अधीन 
रही और शेष आयछेण्ड का ` आयरिश फ्रो स्टेट ' के नाम 
से एक स्वतंत्र राज्य होगया । इस स्वतंत्र राज्य का विशेष 
ՅԾԱ अन्यत्र किया जायया । 


अस्तु, इस विवेचन से यह ज्ञात होगया कि ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य के भिन्न भिन्न भाग किस प्रकार ( अन्ततः सनू १८०० 
$० Հ) मिलकर, एक राज्य स्थापित हुआ | अगळे परिच्छेद 
से हम इस राज्य की शास्तन पद्धति का वर्णन आरम्भ करगे । 





ՀԱՅԱ फरिच्छेद, 


ՇՀ. ՇԸ, ԿՏ Հ-ջ 


अगरेजी शासन पद्धति की विशेषता 





अंगरेजी शासन पद्धति निराले ढंग कौ, तथा प्रसिद्ध दै | लगातार 
बहुत से परिवतेनों ने इसे ԿՎ बना दिया है कि राजनेतिक व्यवहार के 


दोनों साथनों--संतोष और असंतोष-को इसमें Paar ր Ի Հակ 
है । इसलिए यह अलंकारिक भाषा में ही नहीं, Էլ सुसार ՀԱՎ Ց 
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फ्रांस के लोग सुधार न कर राज्य աար करते हे, और” 
. Հ iY 22 
इंगलेंड के आदमी राज्य क्रान्ति न कर सुधार ԹՅԱ | `" 


-- नेपो लियन तृतीय । 


शासन पद्धति किसे कहते हैं ?-इस पुस्तक के इस 
खण्ड में हम ब्रिटिश संयुक्त राज्य की शासन पद्धति का 
क्रमशः विवेचन करेंगे । पहले यह जान लेना आवश्यक है 
कि शासन पद्धति से क्या अभिप्राय होता है। 


~ ~ 


प्रत्येक देश का राज्य काये तीन भागों զ विभक्त किया 
जा सकता है इटा 
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(१) व्यवस्था, अर्थात्‌ नागरिकों के सुख शान्ति तथा 


उन्नति के छिए कानून बनाना | 


(२) शासन अर्थात जो कानून बनाये गये हैं, उन्हे, 
अमळ में छाना, उनके अनुसार राज्य का प्रबन्ध करना | 


(३) न्याय, अर्थात्‌ कानूनों के विरुद्ध आचरण करने वाळे 
व्यक्तियों को Հա देना, और नागरिकों के विविध कानूजी 
अधिकारा की रक्षा करना | 


इन तीन कामों को करने ՎԹ «ՎԱՎ या संस्थाओं के 
सगठन, पारस्परिक सम्बन्ध और अधिकारों को निर्धारित 
करने वाळे नियम Կատ को शासन पद्धति कहते हे 


कहत ह | 


किसी किली देश की शासन पद्धति में कुछ बातें ऐसी 
होती हैं, जो प्रायः अन्य देशों की शासन पद्धतियों म॑ नहीं 
पायी जातीं | जिल देश मे ऐसा हो, उसकी Հազ पद्धति 
का ज्ञान प्राप्त करने के ԹԿ उन बातों को भली भांति समझ 
लेना उचित है । इंगळेड की शासन पद्धति में ՎԵ दो बातें 


हैं, जिन्हें हम उसकी विशेषतायें कह सकते हें । 


अगरेजी शासन पद्धति की विशेषतायें--(१) यद्यपि 
प्रकट रूप से समस्त शासन कार्य बादशाह के नाम से होता 
हे, पर वास्तव म बादशाह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ 
नहीं करता । कानून बनाने, झासन करने, तथा न्याय सम्पादन 
के लिए, अंगरेञ्जी शासन पद्धति के अनुसार पालिमेन्ट, 
मन्त्री मंडल तथा न्याय संस्था उत्तरदायी हैं, और, बादशाह 
केवळ इन संस्थाओं के आदेशाहसार काम करता है | 


"PSD SS I 
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ՀՈՅ शासन पद्धति का एक सिद्धान्त यह है कि 
बादशाह गळती नहीं छर सकता । इसका अभिप्रायः यह है 
क्लि बह किसी सी राज्य-काय का उत्तरदाता नहीं माना 
जाता | सब कायो के उत्तरदाता मत्री ही होते हैं, ओर उनकी 
सम्पति फे अतुलार ही बादशाह काम करता है। हाँ वाद्शाह 
एक काम अपनी इच्छा के अनुसार करता है, वह काम है 
प्रधान ՅԱ ( Prime Minister ) का चुनाव | परन्तु इस 
चुनाव के काये की सीमा परिमित रहती है | बादशाह को इल 
पद्‌ के लिए ऐसा व्यक्ति चुनना होता है, जो प्रतिनिधि सभा के 
अधिकांश सद्स्यो को अपनी नीति के पक्ष म रख सके; ԿՎ 
व्यक्ति सदेव इने एने ही होते हैं । 


(Հ) अंगरेज़ी शासन पद्धति को दूसरी विशेषता यह 
हें कि यद्यपि ՀԱՅ शालन पद्धति के कुछ नियम ऐसे भी 
हें जिन्हें इंगलण्ड की प्रतिनिधि सभा ने बनाया है, उसके 
अधिकांश नियम इस प्रकार हैं जो, किसी खास समय में इस 
सभा द्वारा नहीं बनाये गये; ये रीति रिवाज पर निभर हैं 
और इनके अनुसार वहां परस्परा से काम होता աա: 
देश के लिपि-बद्ध कानून में उनका समावेश नहीं है । इसका 
कारण यह हे कि इंगलंड के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी 
किसी ख़ास खमय यह निइचय करके नहीं बेठे कि, आओ 
अपने देश के राज्य प्रवन्ध के Թա असुक अमुक् विषय के 
कातून बनावे, अब से इस देश का शासन इस नयी पद्धति 
के अनुसार होना चाहिये। अगरेज़ी शासन पद्धति के उपयुक्त 
नियप्नों को अपने वतभान रूप म आने के लिए यथेष्ठ समग्र 
छगा है । इस प्रकार अगरेज्ञी «ազ पद्धति का क्रमशः, 
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धीरे घीरे विकास हुआ हे, इसकी स्वाभाविक बृद्धि हुई है। 
इसलिण आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तत भी आसानी से 
हो सकता है, उसके लिए घोर आन्दोलन नहीं करना पड़ता । 


शासन पद्धति को परिवतनशीलता--इस्टीळिए यहां 
को शासन पद्धति को परिवतेनशीळ ( ए।९४।७।९ ) कहा 
जाता है। यह अमरीका आदि देशों की शालन पद्धतियों की 


भांति स्थिर ( फंडात ) नहीं हे। यहां शाखन पद्धति աաա, 


नियमों में खुधार करने के लिए विशेष ապո नहीं है। 
मन्त्री संडळ आवश्यकतानुसार उसके संशोधन का प्रस्ताव 
कर सकते हैं । इससे उसमें एक दभ भी महान परिवर्तन 
होना, तथा उसका रूपान्तर भी दोजाना अखस्सव नहीं हे । 
हां, यह केवळ सिद्धान्त की बात रही । व्यवहार से, मंत्री 
मंडळ या ՎԱԾՈՀ लोक मत से आगे नहीं बढ़ զատ और 
लोकमत अधिकतर संरक्षणशीळ है | 


अस्तु, मन्त्री मंडळ के प्रस्तावों के अतिरिक्त, न्यायालयों 
के निर्णय भी यहाँ शासन पद्धति में परिवतन करने में 
सहायक होते हें | पालिमेंट के बनाये इप कानूनों का अथे 
लगाने मं मत भेर उपस्थित होने की दशा में उसका निर्णय 
न्यायाळय करते हैं। इससे उन कानूनों पर न्यायाळयों के 
निणेयों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है । इस प्रकार 
शासन पद्धति मे धीरे धीरे परिवतेन हुआ करते हैं जो बहुधा 
उस समय तो कुछ विशेष महत्व के माळूम नहीं होते परन्तु 
काळान्तर भ उनसे किसी किसी विषय का काया पलट ला 
दी हो जाता है | 2 
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इससे लाभ; राज्यक्रान्ति का अभाव-शासन पद्धति 
की परिवर्तनशीळता से इंगढेंड को एक बड़ा छाम यह हे कि 
यहां जनता की इच्छानुसार सुधार होने की सस्मावना बनी 
रहती है, इशत जन साधारण को प्रायः क्रान्ति छी आबश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । उन्होंने समझ छिया है कि जेला 
लोक मत होगा, वेला नियम पाछिमेन्ट में बन जायगा । इस 
लिए वे जब ԳԱԼ कानून बनवाना चाहते हें, उसके अडुसार 
लोकत तेयार करने तथा जनता को शिक्षित करने म॑ लग 
जाते हैं । यदि वे एला करने मं सफळ न हों, अर्थात घे लोगों 
को अपने Հորթ नियम की उपयोगिता न समझा खर्छ तो थे 
जान लेते हैं छि डल विषय की क्रान्ति करने में जनता हमारे 
साथ न होगी, और इसलिए क्रान्तिकारी उपायों खे भी सफलता 
न होगी । यही कारण है कि इंगलेंड के इतिहास में यद 
चात ख़ास तीर से देखने में आती है कि यह देश राजनेतिक 
क्रान्तियों और उथळ पुथळ के झगड़ों से प्रायः सुक्त रहा दै। 
वास्तव में इंगळेड की शालन पद्धति का इतिहास बादशाह 
की शक्ति कम होकर, उस शक्ति के, प्रजा के हाथ में जाने 
का इतिहास है। और, यह काये क्रमशः, प्रायः मेजिळ दर 
मंजिल, और अधिकांश मं बिना खून बहाये, हुआ है । 

यह शासन पद्धति आलिखित है---अमरीका आदि. 
देशों की शासन पद्धति लिखित ( ॥९॥ ) कही जाती है; 
आरे इसके विपरीत, इंगडैंड की शासन पद्धति * अलिखित ५ 
मानी जाती हे । लिखित शासन पद्धति से अभिप्रायः ՀՎ 
शासन पद्धति से होता है, जिसके अधिकतर कानून किसी 
विशेष समय निर्धारित किये जाकर, लिखे इए रहते हैं । 
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अलिखित शासन पद्धति से उत शासन पद्धति का बोध होता 
है, जो राज्य की रीति रस्म, रिवाज, रूढी या परम्परा के 
आधार से बनी होती हे, जिसके कानून तवे साधारण में छोक 
मत के अनुखार होने से ही, मान लिये जाते हैं। इन ազապ 
से कुछ, खुभीते फे लिये छिख;झी लिये जाते हैं । इंगळेंड की 
शासन पद्धति अछिखित मानी जाती है ! यहां के कुछ महत्व- 
पूणे कानून पालिमेन्ट աա खास ख़ास समय पर स्वीकृत 
किये जाकर लिखे हुए भी हैं । तथापि इसमें सदेह नहीं कि 
इस «րազ पद्धति म रिवाज या रूढी का विशेष साग है । # 


ՎՀ इतिहास के जाने बिना इसे सळी भांति समझना ही 
कठिन दे। इसलिए इस विषय की पुस्तकों म॑ उस्का कुछ 
ऐतिहासिक परिचय देना अनिवार्य होता है | हमने भी जहां 
तहां आवश्यक ऐतिहासिक बातें देने का यल किया है | 


I 





# ये रूढ़ियां न पारिमेन्ट के बनाये कानून हैं और न इंगेलेड के 
आम कानून ( Օօոտօո |. ) से ही निकली हें । उन्हे पालन 
करने के लिए न कोइ न्यायालय किसी को वाध्य कर सकता है और न 
उनका उलंघन करने पर कोई दोषी ठहराया जाकर दंडित ही हो सकता 
है । फिर भी बड़े से बड़े अधिकारी से, साधारण से साधारण व्यक्ति तक 
को उनका पालन करना पढ़ता है । ...... बात यह हे कि «ԹՀ 
तोड़ने से अन्त में देश के किसी न किसी एक या अनेक कानूनों के तोड़ने 
की नौबत आजाती है, जिसके कारण तोड़ने वालो को दोषी रूप से 
स्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ता है | 


= छुपाश्वदास गुप्त | 
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बादशाह और गुप्त सभा 

& इस देश में बादशाह के काये, इच्छाये और उदाहरण वास्तविक 
शक्ति दें । वह शासन पद्धति की प्रधान बातों का सच्चा संरक्षक है, जनता 
उसका महान आदर करती है, तथा उससे अत्यन्त प्रेम भाव रखती है । ” 

= ग्लेडस्टन 

इस परिच्छेद में प्रिटिश सयुक्त राज्य के बादशाह तथा 
उसकी गुप्त सभा ( Privy 00०पा0] ) का वर्णन किया 
जायगा | स्मरण रहे कि बादशाह से तात्पय उस व्यक्ति से है 
जो राज सिंहासन को खुशोभित करे, बह चाहे पुरुष 
हो, या स्री | 

बादशाह निर्वाचित होता है, या वशानुक्रम से ?; 
ऐतिहासिक विचार--पहिले हम «Վ प्रश्‍न पर विचार 
करते हैं कि इंगळेंड में बादशाह किस अंश तक निर्वाचित 
होता आया है, ओर कहां तक वह वेशालुक्रम से अपने पद्‌ 
का अधिकारी होता रहा है। नामेन लोगों की विज्ञय ( सन्‌ 
१०६६ ३० ) से ՎՀ, ՀՈՅ में बादशाह प्रायः निर्वाचित होता 
था; परन्तु वह शाही परिवार के व्यक्तियों से ही चुना जाता 
था। उक्त वर्ष से जागीरदारी ( F6८३] ) प्रथा आरम्भ 
होगयी और यहद विचार बल पकडता गया कि अन्य जागीर 
की भांति राजगद्दी भी वशानुक्रम Վ मिलनी चाहिये । 
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` सोळहवीं और «ՎԱՎ शताब्दी मे घेशाबुक्कस अधिकार 
( Hereditary Bight ) की अपेक्षा पालिमेन्ट छे निर्वाचन 
सिद्धान्त की विजय अधिक रही । ոզ १६४९ ६० Կ बादशाह 
वाढले प्रथम को प्राण दंड देने से, पश्चात्‌ ग्यारह दषे बिना 
बादशाह के काम चलाने से, १६६० मं बादशाह के पद्‌ की 
पुनस्स्थापना करने से, १६८९ में बादशाह जेम्स प्रथम को 
निकाळकर, उसकी जगह विळयम तृतीय, को, गद्दी पर वेडाने 
से, और अन्त में १७०१ मं उत्तराधिकारी का नियम यमा देने 
से, यह आलिखित, परन्तु असदिग्ध घोषणा होगयी कि यद्यपि 
इंगळेण्ड में बादशाहत का आयिकार वंशानुकम से माना जाता 
है परन्तु वह तभी तक राज्य कर सकता है जब तक.पालिमेंड 
उसे चाहे । 


उत्तराधिकार का नियम--बादशांह के उत्तराधि- 
कारी के सम्बन्ध में पाछिमेन्ट का अन्तिम कानून सन्‌ १७०१ 


Տօ का “ सेटलमेंट एक्ट” ( Act of Sotilement ) है।' 


इससे यह निश्चय किया गया था कि राज्य बादशाह जेम्स 
प्रथम की पोती, सोफिया के बंशाजों को मिळे। # 


उक्त कानून के अनुसार ब्रिटिश राज सिंहासन का अधि- 
कार पेत्रिक अर्थात्‌ वंशागत है। बादशाह का पद किसी फो 
गुण कर्मानुसार नहीं दियाजाता । किली बादशाह के मरने पर 
उसके सब से बड़े लड़के को राजगद्दी मिळती है। यदि सब से 

տ» सोफिया एक जमेन रियासत हेनोवर के राज-पुत्र से व्याही गयी 
थी । इस प्रकार इंगलैंड के बादशाह हेनोवर वंश के होने आरम्भ हुए। 
यही वेश अब तक चला जा रहा है। | 
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बड़ा छड़का जीवित न हो तो उसके सब से बड़े लड़के को 
( और लड़का न होने की दशा सं लड़की को ) राजगद्दी पाने 
का अधिकार होता है । यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई 
सन्तान न हो, तो बादशाह का दूसरा लड़का या उसके जीवित 
न होने पर उसकी सन्तान अधिकारी होती है । यदि बादशाह 
का कोई लड़का या उसकी सन्तान जीवित न हो तो बादशाह 
ՀԴ सब से घड़ी लड़की या उसकी सन्तान अधिकारिणी होती 
है | परन्तु शते यह हे कि प्रत्येक राज्याधिकारी को राज्या- 
रोहण के समय यह शपथ लेनी होती हे के वह प्रोटेस्टेंट मत 
का ईसाई हे । यादे बह रोमन क्केथढिक सत का इसाइ, था 
किसी अन्य Վճ का अनुयायी हो तो वह राज्याधिकार से 
वंचित कर दिया जाता है | 


बादशाह के अधिकार“+बादशाह के अधिकार दो 
प्रकार के होते हैं:— 


(१) जो उसे कानून द्वारा प्राप्त हें । ये परिमित हैं । 


(२) जो उले बादशाह होने छी हैसियत से प्राप्त हैं । खे 
अपरिमित हें | 

इनमें से द्री प्रकार के ( अपरिमित ) अधिकारों के 
अनुसार बादशाह, यादि चाहे तो, पालिमेन्ट की अनुमति बिना 
ही, सेना के हथियार ՀԱՎ सकता हे, सरकारी नोकशें को 
बर्खास्त कर सकता हे, युद्ध ओर ԿՈՎ कर सकता है, साम्राज्य 
के किसी भी निव्राली को खरदार या ' लाडे? (նօ) 
बना सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता हे | 
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इस प्रकार अंगरेजी शासन पद्धति के अनुसार चलता हुआ 


। भी, बादशाह कई पेसे कार्य कर सकता है, जिनसे देश की - 


आन्तरिक उन्नति में, तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय «զարն बहुत 

, बाधा पहुँच परन्तु वास्तव मे, जैसा कि पहले कहा गया है, 
आज कळ वह कोई भी काये अपनी इच्छा के अनुल्लार नहीं 
करता; वह अपने आधिकारों को, अपने मंत्रियों की सलाह 
बिना अमळ में नहीं छाता । बादशाह जो आषण देता है, बड 
सी प्रधान मंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा छिख होता हैं; उसका 
अन्य राज्यों से जो पत्र व्यवहार होता है, बह भी मंत्रियों से 
छिपा नहीं रहता | 


व्यवहारिक ՀԵ से, बादशाह के अब केवळ तीन 
अधिकार रह गये हैं;-- 


(१) प्रत्येक महत्व-पुर्ण शासन कार्य से मंत्री बादशाह ढी 
सलाह ठेते है | 


(२) बादशाह आवरयकताबुसार मंत्रियों को प्रोत्साहन देता है । 
( ३.) आवश्यक जान पड़ने पर,बादशाह मंत्रियों को चेतावनी देता है। 


बादशाह ओर उसके परिवार के निजी खच के लिए 
पालिमेन्ट, सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश पर, प्राति वर्ष रुपया 


स्वीकार फरती है । इस समय यह रकम कुळ मिलाकर 
ԿԱՆՏՅՏ पोंड, वार्षिक हे । 


ERE PF याच 
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बादशाह के कार्य--बादशाह अपने कार्य, प्रधान मत्री 


की सलाह के अनुसार करता है; उनमें से मुख्य मुख्य निम्न 
लिखित हैं :-- 


(१) मन्त्नियो को नियुक्त करना । 
(३) प्रति वष पालिमिंट का उद्घाटन करना | 
(३) ԿԹ» के अधिवेशन को समाप्त करना । 


(४) पाश्मिद द्वार स्वीकृत कानूनी ससविदों को स्वीकार करके, 
उन्हे कानून का रूप देना । 


(७) प्रधान अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को नियत करना | 

(६) पादरियों की नियुक्ति करना | 

(७) पालिमेंट में भाषण देना | 

(८) अपराधियों को क्षमा करना, और, 

(5) बढ़ी बड़ी उपाधियां तथा पद्वियाँ देना इत्यादि | 

ज्ञासन पद्धति में बादशाह का स्थान->-यद्यपि 
बाइशाह सब फाम मन्त्रियों के परामश से करता है तथापि 
शासन पद्धति म उसका कुछ न कुछ महत्व रहता ही है । 
अपने अधिकारों का उचित रूप से उपयोग करके महाराणी 


विक्टोरिया और जाज पंचम सरीखे बादशाह इंगछेण्ड के 
शालन कार्य में बढ़ा प्रभाव डालते रहे हैं। मन्त्री मण्डल 
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बनते हैं और बदलते हैं; संत्री आते हैं और जाते हैं, परन्तु 
बादशाह स्थायी है, वह छालन कार्य की श्येखळा को बनाये 
रखता है । वह राज्य के विविध रहस्यों को जानता है, और 
शासन नीति के व्यवहार के सम्बन्ध मे उसका अनुभव, प्राय; 
मन्चन्रियों की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक ही है। विशेषतया 
वेदेशिक विषयों में तो उसका प्रभाव बहुत ही पड़ता है | 
यह कहा जा सकता है कि समझदार बादशाह का प्रभाव, 
केवळ प्रधान मन्त्री को छोड़कर और सब व्यक्तियों की 
अपेक्षा अधिक रहता है। यही कारण हे कि इंगळेण्ड में यद्यपि 
व्यवहारिक दृष्टि से बादशाह के अधिकार क्रमशः कम होते गये 
हैं, परन्तु इसके साथ ही जनता मं उसका आद्र सान बढ़ता 
गया है । बादशाह ही ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का 
प्रत्यक्ष चिन्ह हे; सम्पूण साम्राज्य उससे प्रेम करता है | 


ՈՀ सभा का आरम्भ--बाद्शाह को अपने शासन 
कार्य में सळाह देने के लिए एक सभा होती है, जिसे प्रिवी 
फौंसिल ( Privy Council ) अर्थात गुप्त सभा कहते हैं । 
यह एक पुरानी सभा का क्रमशः विकसित स्वरूप है। नान 
लोगों के आने के पूर्वाद्धो तक इंगलेण्ड में Բոզ सभा 
( Witange աօե ) हीती थी;* जो बादशाह को आवश्यक 
विषयों पर सलाह दिया करती थी। नामन बादशाहों के 
समय इसका स्वरूप कुछ बढ्छ गया और अधिकतर 
जागीरदारों और यह बड़े बड़े पादरियो की एक महासभा 





* ` विटन " शब्द का अर्थ बुद्धिमान है । इस सभा में Հ: 
या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लिया करते थे | 


बादशाह और गुप्त सभा ३५ 








(Great Council) बन गयी । राज्य या दरबार फे पदा घि- 
कारियो में से जो व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे, ओर 
अधिकतर बादशाह के पाल रहा करते थे, उनकी घोरे ՎԱ 
एक स्थायी कमेटी सी बन गयी । पीछे इस कमेटी के सद्स्य 
भी इतने अधिक होगये कि उन सब का बादशाह से घनिष्ठ 
सम्बन्ध न रह सका । अतः पंद्रहवीं शताब्दी म बादशाह को 
सलाह देने वाळी इसकी एक और छोटी कमेटी बनी यह “गुप्त 
सभा' कहळाने लगी । 


आधुनिक स्थिति=~इस सभा के अधिकार अब बहुत 
कस होगये हैं । जब कभी बादशाह को ՎՀ आज्ञा निकालनी 
होती है, Խոս इस सभा की अनुमति की आवश्यकता हो 
तब इस सभा का अधिवेशन किया जाता है । अधिवेशन की 
सूचना सभा के सब सदस्यों के पाख नहीं भेजी जाती । प्रायः 
छः ऐसे सद्स्य बुला लिये जाते हैं जो प्राय; मन्त्री मण्डल के 
सदस्य होते हैं । उनके उपस्थित होने पर सभा का काय 
होजाता है । बादशाह इस सभा म उपस्थित नहीं होता । 
इस सभा के सभापति को ढाड प्रेसीडट (Lord President) 
कहते हें । यह खंदे मन्त्री मण्डल का सद्स्य होता है । 


गुप्त सभा के सद्स्य==गु्त सभा के सब सदस्यों की 


श्चख्या प्रायः तीन सौ से ऊपर होती हे । इसमें निम्न लिखित 
व्यक्ति होते हैं: 


(१) मंत्री मंडळ के सब भूत-पुवे तथा वतमान सदस्य, 


(२) मुख्य राज्याधिकारी, 
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(२) राज परिवार के सदस्य, 
( ४ ) कुछ Բազ: और * आर्क विशप ?, 


(५ ) बहुत से ढाडे, जिनमें प्रायः वे सब व्यक्ति होते है, जिल्होंने 
स्वदेश मै तथा विदेश में उच्च पदों पर काये किया हो, 


( ६ ) इछ मुख्य मुख्य भूत-पू्वे तथा वर्तमान न्यायाधीश; 
( 5.) उपनिवेशों के कुछ राजनीतिज्ञ, और 


( < ) गुप्त सभा के सदस्य की उपाधि-प्राप्त अन्य स॒नन। [ बादशाह 
को अधिकार है कि वह किसी व्यक्तिको इस सभा का सदश्य बनाये, 
अथवा किसी सदस्य को इससे प्रथक्‌ करदे । प्रायः वे व्यक्ति इस सभा के 
सदस्य बनाये जाते है, जिन्होंने राजनीति, साहित्य, बिज्ञान, शासन या 
युद्ध आदि क्षेत्रों मे विशेष सेवा की हो । ] 


इस सभा फे सदस्य आजीवन होते हैं, और ' राइट आन- 
रेबळ ? ( Right Honourable ) की उपाधि से सम्मानित 
होते हैं । सभा के सब सदस्य उस समय आमंत्रित किये जाते 
हें, जब नये बादशाह का राज्याभिषेक होता है, और वह 
प्रचलित कानून के अनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा करता 
है | प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन कराने तथा उसे स्थगित 
जे के लिए, बादशाह के घोषणा पत्र इसी सभा में तेयार 
होते हें । 


गुप्त सभा की उपसामितियां--युसत सभा की कई एक 
उपसमितियां हें । शिक्षा काये के लिए शिक्षा-उपसमिति 3 | 


Loess: ह 
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कृषि तथा व्यापार आदि के लिए भी उपसमितियां हैं। न्याय” 
काये के लिए न्याय-उपसमिति है । इन म से न्याय-उप- 
समिति को छोड़कर शेष उपससितियां विशेष काये नहीं 
फरती | उनके कार्या के लिए भिन्न भिन्न विभागों का संगठन 
होगया है । प्रत्येक विभाग अपने अपने कार्य का निरीक्षण तथा 
प्रबन्ध करता हे । | 


ब्याय-डपसमिति--यह ब्रिटिश साम्राज्य के उपनि- 
घेशों तथा ब्रिटिश भारत की उच्चतम अदालतों की अपील 
झुनती है, और सास्नाज्यान्तगेत देशों की सब से बड़ी अदा- 
छत है । इसके फेसळों की कहीं अपील नहीं होती । इस में 
ब्रिटिश उपनिवेशों के զրոն तो बहुत कम आते हे, अधिकतर 
भारतवर्ष के ही मामळे पेश होते हें । इस उपसमिति में कुछ 
न्यायाधीश हिन्बुस्थानी भी रहते हैं । इसके खब सदस्यों को 
घेतन मिळता है | 


फांचकाः परिच्छेद, 





मंत्री मंडल ओर मंत्री दल, 


मत्री मंडळ और मंत्री दळ के आधुनिक संगठन आदि का 
हाल जानने से पूवे, इन संस्थाओं का कुछ ऐतिहासिक 
परिचय प्राप्त कर लेना उपयोगी होगा । १ 7 
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ऐतिहासिक परिचय-पिछले परिच्छेद में बादशाह की 
गुप्त सभा का यणेन किया गया है। जिन कारणों छे 'भहालभा' 
( Great Council ) में से गुप्त सभा बनी, उन्हीं कारणों खे 
गुप्त खभा में से एक छोडी कमेटी मजी मंडळ का उदय हुआ, 
जिस पर बादशाह का विशेष विश्वास हो सके | शासन. 
पद्धति सम्बन्धी अन्य विषयों की भांति, इंगलेंड की इस संस्था 
का भी क्रमशः विकास हुआ है | 





चोद्हवीं शताब्दी तक वादशाह अपने मन्त्रियों को स्वयं 
चुनता था। मन्त्री भी प्रायः बादशाह की इच्छानुखार काम 
करने वाळे होते थे, चाहे उने ऐसा करने से राज्य का हित 
हो या.न दो । परन्तु सत्तरहची शताब्दी छे अन्त में लोगो की 
यह घारणा हुई कि यदि मन्त्रियों का कार्ये प्रतिनिधि सभा 
के अधिकतर सदस्यों के मत के प्रतिकूछ हो तो उन पर 
अभियोग लगाया जाना चाहिये | इस विषय पर बिचार होते 
होते अन्ततः यह सोचा गया कि ऐसे सज्ञनो को मत्री बनाया 
जाया करे, जिनके मत से पाळिमेण्ट के अधिकतर सद्स्य 
सहमत हों । अव यही प्रथा प्रचलित है । 


सन्‌ १७१४६० मे जाज प्रथम गद्दी पर बैठा । यह तथा 
इसका पुत्र जो पीछे जाज द्वितीय के नाम से बादशाह बना, 
अंगरेज्ञी भाषा न जानने के कारण मंत्री मंडळ या पाडिमेट 
के बाद विवाद में भाग न ले सकते थे । इस लिए इनके 
समय में राज्य छा शासन अधिकार-सूत्र बादशाह के हाथ 
से निकळकर प्रधान मन्त्री के हाथ म चला गया और मन्त्री- 
मण्डल के अधिकार बहुत बढ़ गये.। यद्यपि पीछे जाज तृतीय - 


| 
| 
| 


। 
| 
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ने मन्च्रियों का कुछ विरोध किया, पर बह सफळ न हो सका; 
और उनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती ही चली गयी । ; 


मेदी «5 का निम्माण-जब ՎԹ का नया निर्वा- 


चन होता हे, या जब प्रधान संत्री अपने पद्‌ से अस्तीफा देता 
8, तो बादशाह प्रतिनिधि सभा के ԿՋ सदस्य को प्रधान- 
मंजरी बनाता है जो उल समा के अधिकतम सदस्यों को अपनी 
नीति के पक्ष मं रख सके । प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों को 
खुलकर भञ्जी զ» ( Mini87)) बनाता है। ये अन्य ոի 
प्रतिनिधि ससा अथवा सरदार सभा फे सद्स्य होते 
858 दछ म प्रायः प्रत्येक विभाग के दो दो मन्त्री रहते हैं, 
एक प्रतिनिधि सभा का सदस्य होता हे, ओर «ՎԿ सरदार 
सभा का । इससे यह झुसीत। होता है कि दोनों सभाओं में 
ऐसे आदमी रहते हें, जिनका भिन्न भिन्न सरकारी विभागों से 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो ओर जो अपने अपने विभाग से सम्बन्ध 
रखने वाले उन प्रइनों का भली भांति उत्तर दे सके जो उक्त 
सभाओं के ՎՈ द्वारा समय समय पर उपस्थित किये 
जांय। विशेषावस्था में फेला भी होता हे छि मन्त्री दल मे 
ऐसे सदस्य ले लिये जाते हैं, जो पाछिमेंट के सद्स्य 
नही होते; उदाहरणवत्‌,, गत योरपीय महायुद्ध के समय 
स्वाधीन उपनिचेशों के प्रधान मन्त्री, मन्त्री «54 ळे लिये 
गये थे। 


घहुधा भज्री उसी दल के होते हें, Խա दळ का सदस्य 
्रधान मन्त्री हो; परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलों के 
सद्स्य भी मन्त्री दळ मं ले लिये जाते हें । ऐसे दळ को गंगा 
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जपुनी मन्जी «ա ( Coalition Ministry) कहते हैं | 
चुनाव ԳԼ यह काये ՀՏ महत्व का होता हे, और, सरकार की 
स्थिरता मन्ज्जी दछ के बुद्धिमत्ता पूवेक किये इण աաա पर 
निमेर होती दै । प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुए «ով को 
बादशाह मन्त्री नियत कर देता है | 


ब्रिटिश मन्त्री दल म लगभग ५० अन्ञी होते हैं ազգ 
मन्त्री को कोई एक राजनेतिक विभाग सौंप दिया जाता है, 
ओर, वह उसका उत्तरदायी होता है | 


मन्त्री मण्डल- मन्त्री मण्डळ या केबिनेद (Cabinet) 
मे मन्चीदल के झुख्य मन्त्री रहते हैं । इसके सदस्यों की सख्या 
निश्चित नहीं हे । इसका संगठन किसी निर्घारित नियम के 
अनुसार नहीं होता । गत महायुद्ध काळ में इसमें केवळ छः 
सद्स्य रहे थे; खाघारणतया आज कळ लगभग बीस होते हैं । 
मन्त्री मण्डल, ब्रिटिश शासन सम्बन्धी सघ कार्य के लिए 
प्रतिनिधि सभा के प्रति प्रत्तरदाता है। प्रधान मन्त्री सरकार 
की नीति ठहराता हे और विविध राजनेतिक Խար का 
निरीक्षण करता है। यद्यपि मन्त्री मण्डल के सदस्य प्रतिनिधि 
सभा के सदस्य होते हैं, आवश्यकता होने पर ये बादशाह 
द्वारा उस सभा को भङ्ग ( 7550४९ ) करा सकते हैं । 


उसकी कार्य पद्धति—मन्त्री मण्डल की बेठक मं 


प्रधान मन्त्री सभापति होता है । इस सभा में शालन नीति 
सम्बन्धी विचार होता हे तथा यह निश्चय होता है कि 


निजि 


सरकार की ओर से कौन कौन से कानूनी սանձ या | 
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प्रस्ताव पाळिमेट में उपस्थित किये जांय | प्रत्येक मन्त्री अपने 
अपने विभाग का उत्तरदाता होता है, और, उससे सम्बन्ध 
रखने वाळी साधारण बातों का स्वयं निर्णय करता हे, परन्तु 
प्रत्येक विभाग की ԿՎ बातों का նազ जिनका अन्य 
विभागों से भी सम्वन्ध हो, मन्त्री मण्डल की बैठक मे होता 
हे । मन्त्री मण्डल म प्रत्येक बात का निर्णय उपस्थित सद्स्यो 
के बहुमत के अनुसार नहीं होता । प्रधान मन्त्री तथा कुछ 
ख़ास खास मन्त्रियों के सत को अधिक महत्व दिया जाता है, 
और प्रायः सव बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है। 
यदि कोई मन्त्री इनके निणेय से सन्तुष्ट हो तो वह अपने पद्‌ 
से अस्लीफू। देने म स्वतन्त्र है, परन्लु जब तक वह अपने 
पढ्‌ खे पृथक न हो, զա कतव्य है कि वह ՎԵ 
में प्रधान मन्त्री का साथ दे और उसका समर्थन करे | 

मंत्री मेडल की सब कारेवाई गुप्त रखी जाती है । यदि 
किल्ली विषय के सस्बन्ध में मंत्री मंडळ के सदस्यों में मत भेद्‌ 
हो तो वह भी गुप्त रखा जाता हे | पालिमेन्ट में तो सब मंत्री 
प्रधान मंत्री के मत के अनुसार ही काम करते हैं । हां, यदि 
कोई मैत्री मत-भेद के कारण अस्तीफ़ा दे तो उसे अधिकार 
रहता है कि वह अस्तीफा देने के कारणों को पालिमैन्ट में प्रगट 
करदे । यदि कोई मत्री ऐसा «ա करे, जो मंत्री मंडल की 
एकता के विरुद्ध हो तो प्रधान मंत्री को अधिकार हे कि उस , 
मंत्री को अस्तीफा देने के लिए बाध्य करे | 

मन्त्री मंडल के निणंयों का कोई लिखित विवरण नहीं 
रखा जांता । महत्व-पूण निर्णयों की सूचना, प्रधान मन्त्री 
बादशाह को दे देता है । - 


ԷԷ: ब्रिटिश ՀԱՎ ՀԱՎ 
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मंदी मंडल और बादशाह का सम्बन्ध--जेला कि 
इम पहले कह चुकते हे, घादशाह शासन सम्बन्धी सब काये, 
मत्री मडल के मन्तव्यों तथा प्रधान मंत्री के परामश के अनु 
सार, करता है। यदि वह चाहे तो वह एला करने से इनकार 
भी कर सकता हे | ऐली परिस्थिति मं प्रधान मंत्री अपने पद्‌ 
से अस्तीफा देदेता,दै और, इसके फळ स्वरूप सभी सेजिंयो 
को अस्तीफा देना होता है और बादशाह को नये प्रधान वेची 
का चुनाव करना होता हे । नया प्रधान मंत्री नये ՅՅ दल 
का चुनाव करता है । यदि नये प्रधान मेञ्री का मत पुराने 
प्रधान मंत्री के अनसार ही रहे तो बादशाह को अपनी इच्छा 
फे विरुद्ध उसकी बात मान लेनी पड़ती है या पालिमेंट को 
भंग करना होता हे | बादशाह पालिमेंट को ऐसी दशा मं ही 
संग करता है जब कि उसे इस बात का विश्वास हो कि 
जनता नये चुनाव में बादशाह के निर्णय का खमथेन करेगो । 


पाळिमेंट के नये चुनाव के वाद्‌ नया प्रधान मंत्री चुना 
ज्ञाता दै, और वह अपना नया मंत्री दळ चुनता है । यदि यह 
प्रधान मत्री भी पुराने मधान मंत्री की नीति का समर्थन करे 
तो बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी घात. माननी 
पड़ती हे, अन्यथा, जनता के प्रतिनिधियों से उसका विरोध 
होने की सम्भावना होती हे। प्रायः कोई बादशाह यह विरोध 
होने देना नहीं चाहता, क्यों कि वह जानता हे कि भूत काल 
में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह ( चाढुखे प्रथम) को 
अपना सिर देना पडा और दूसरे बादशाह ( जेम्स द्वितीय) 
` को अपना सिंहासन खोना पड़ा था |; इसी लिए «րար. 
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साधारणत: अपनी इच्छा के अचुछार शासन काये नहीं करता, 
चरन्‌ प्रधान भन्त्री और मन्त्री मण्डल के मन्तब्यों के अचुखार 
सब कार्य सस्पादन करता हे । 


इस विचार से कुछ छोग इंगलेण्ड के बादशाह को मन्त्री 
मण्डळ के हाथ की कठपुतळी कहते हैं, परन्तु वास्तव मं, जला 
कि पहले कहा जा चुका है, बादशाह का वेयक्तिक प्रभाव 
शासन सम्बन्धी कार्या भं थोड़ा बहुत अवश्य रहता है! 


सन्त्रीदूल और पालिंमेंट का सम्घन्ध-प्रव्येक 358 
अपने अपने विमाग के लिए, और सम्पूण թռա शासन 
नीति के लिप, पाछिमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है । यदि 
किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मन्त्रीदळ प्रतिनिधि सभा में 
हार जाय तो प्रधान मन्त्री अपने पद्‌ से अस्तीफा दे देता द्वै 
और मन्त्रीदळ सङ्ग ( D85०।४९ ) होजाता है ) स्मरण रहे 
कि शालन पद्धति का कोई ऐसा नियम नहीं है कि उपयुक्त 
परिस्थिति में प्रधान सन्ती और मन्त्रीदूल को अस्तीफा देना 
ही पड़े, परन्तु प्रचलित प्रथा ( 007९४07 ) के अनुसार 
वे अस्तीफा दे देते हें। यदि वे अस्तीफ़ा न दें, तो वाषिक 
ԿՀ की मांगों को स्वीकृति के समय, प्रतिनिधि सभा उनका 
वेतन तथा उनके विभाग की मांग स्वीकार न करे और 
उनका शासन काये चळना असम्भव होजाय । परन्तु ऐसा 
होने का अवसर नहीं आता, मन्जीदछ पहले ही «ՀՌՎ 
दे देता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि पालिमेन्ट 
का मन्त्रियों पर पूणे प्रभुत्व हे। जब कभी कोई मन्त्रीदल, 
अपना काये क्रम स्वीकार न करा सकने के कारण, सङ्ग होगा , 
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तो पालिमैन्ट को नया प्रधान मन्त्री चुनने का भार ग्रहण 
करना होगा । यदि इस नये प्रधान मन्त्री के बनाये हुए नये | 
मन्जीदल का भी कार्यक्रम स्वीकृत न किया गया तो कोई 
व्यक्ति सहसा प्रधान मन्त्री के पद्‌ को ग्रहण करना स्वीकार 

न करेगा, और शासन यन्त्र चलने में वाधा उपस्थित होने की 
शंका होगी! इख लिए पालिमेंट म साधारणतया मन्त्री जो 
प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पाछिमेंट में स्वीकृत होजाते हैं । 
इसके विपरीत, यदि पालिमेंट का कोई सदस्य आपना ցազ 
उपस्थित करना चाहे, और «րեա उसके հաա हो, तो 
उसके स्वीकृत होने की रूस्मावना बहुत कम होती हे । 





मन्त्री मण्डल के पढाधिकारी--मन्त्री मण्डल के 
पदाधिकारी और उनका काय निम्न लिखित है ;--- | 


१-प्रधान मंजी और प्रधान कोषाध्यक्ष-प्रधान मैत्री 
के काये बताये जा चुके हैं । यह पद अवेतनिक है। घेतन के 
लिए प्रधान मन्त्री कोई ऐसा अन्य पढ्‌ ले लेता है जिसका 
काम अधिक न हो । ՀՎ: वह प्रधान कोषाध्यक्ष बन | 
जाता है । चह प्रतिनिधि सभा का नेता भी माना जाता हे । | 


२-लाई प्रेसीडिट-आफ-दि-कोंसिळ (ոմ. 
President of the Council )—यह Բի कौसिळ (गुप्त | 


सभा ) का सभापति होता हे । इसे विशेष कार्य करना नहीं 
होता; यह विचार किया करता है । 


३-लार्ड चान्सलर ( 074 0३०९९॥।०॥ ) यह सरदार 
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खभा का, तथा ब्रिटिश संयुक्त राज्य के न्याय विभाग 
का प्रधान होता है और Կատա को नियत करता है । 
इसके अतिरिक्त, यह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार 
होता है, राजकीय सोहर इसी के पाल रहती हे । यह पद्‌ 
रोमन केथलिक ईसाई को नहीं मिळता । 


Չ-ԾԹ प्रिवी सील (0700 թում Տ6-ՅՎ १८८४ 
३० से पहले यह पदाधिकारी बादशाह के हस्ताक्षर किये 
हुए महत्व पूर्ण आज्ञापत्रों पर मोहर छगाता था, और इल लिए 
उन आज्ञापत्रों का उत्तरदायी समझा जाता था । परन्तु उक्त 
वपे से इस मोहर घी आवश्यकता न रही और यह काये 
भी न Համ अब यह पद्‌ मन्जोदलछ फे किसी ऐसे प्रभावशाली 
व्यक्ति को दिया जाता है जो अपना सब समय राष्ट्र को 
शासन सम्बन्धी बातों पर विचार करने में लगादे। प्रायः 
इस पद वाळा मन्त्री सरदार सभा का नेता भी होता है | 
मन्त्री मण्डळ में इसके विचारों का बड़ा महत्व हे । 


एन अर्थ मन्त्री या चान्सलर-आफ-ऐक्सचेकर 
( Chancellor of Exchequer )--अथे विभाग का सब 
कार्य इसके अधीन होता दै । यही बजट लेयार करता है, और 
पार्छिमेट म पेश करता है । 


६-स्वदेश मन्त्री या होम सेक्रेटरी ( 80776 
860/४७/'ए)--इखका काये, प्रबन्ध करना ओर शान्ति रखना 
है। पुलिस, जे, सुधार ग्रह या रिफामँटरी (86Լ0-ունեօոր): 
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आदि इसके अधीन होती हैं। यह खान, कारखाने आदि 
विधिध औद्योगिक संस्थाओं के इन्स्पेक्टरो को नियत करता. 
भौर उनके कार्य को देखता है । यह इस बात का भी प्रबन्ध 
करता है कि विदेशियों को किन किन नियमों का पालन 
करने से नागरिक के अधिकार दिये जाय, तथा किन 
विदेशियों को इंगळेण्ड सं रहने ही न दिया जाय | 


७०“ विदेश मन्ची->यह इस बात का निश्चय करता है 
कि इंगढेण्ड की अन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिये । 
किसी राज्य से युद्ध करना, या (युद्ध करके) शान्ति करना, 
अथवा सन्धि करना उस्का काये है । वास्तव में इस प्रकार 
के महत्व-पूर्ण विषयों का निश्चय तो मन्त्री मण्डल में ही होता. 
है, विदेश मन्त्री उस निश्चय को काय रूप म परिणत करता. 
हे । इंगलेण्ड का अन्य देशों से जो राजनेतिक पञ्न-व्यवहार 
होता हे, उसका भी उत्तरदाता विदेश मन्त्री ही होता है। > 


2 


<-युद्ध मन्त्री--यद्न फौज-विभाग सम्बन्धी सब कार्य 
का उत्तरदाता होतां है।, 


९-वायुयान मन्त्री इस पद्‌ की स्थापना थोड़े ही 
समय से हुई हे। 


१०-उपानिवेश मन्त्री-यह साम्राज्य के स्वाधीन 
भागों के शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परन्तु 


अन्य _ डपनिवेशों के सुशासन और उन्नति के लिए ब्रिटिश 
पाछिमेन्ट के प्रति उत्तरदायी होता हे । .- 


काकु. «շա» 


त ՋԽՒ .Վ6Շ:Օ---------------.---------.Լ. 


- 
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११=भारत सन्त्री-=यह भारलवषे के खुशाखन, शांति 
ओर उन्नति छे लिए उत्तरदायी है । भारत खरकार को इसकी 
जाज्षातुखार काये करना होता है । इसे अपने काये म सहायता 
देने के लिए पक सभा रहती है, जिसे इंडिया कौंखिछ 
( India Council ) कहते हैं । 


१२-य्यापारिक बोड का सभापति--श्खका सुल्य 
काये इंगळेणड के विदेशी व्यापार को बढ़ाना और प्रोत्साहन 
Doo 
एना € | 

१३-नों सेना का प्रधान--यह जळ सेना विभाग 
सरबल्घी मन्त्री है। 


१४-अरार्नी जनरल (4४४०7०१ 6९९: ` चह, 
सरकार को इख विषय में सलाह देता है कि असुक सुकद्दमा 
चलाया जाय या नहीं । यह फौजदारी तथा दीवानी मामळों 
ՅՈ कराने का प्रबन्ध करता है। 


१५-लेंकेस्टर की इची का चान्सलर-( Chan: 
cellor of the Duchy of Lancaster ) | यह बादशाह 
की निजी रियासत का प्रबन्ध करता है । इख पद्‌ का कार्य 
अधिक नहीं रहता, इस लिण यह मन्ञ्जी अपना समय शासन 
सम्बन्धी बातों पर गस्भीरता-पूवेॅक विचार करने में लगाता 
है | मन्त्री मंडळ में इसके मत को बहुत महत्व दिया जाता हे । 

निम्न लिखित पदाधिकारियों का कायं उनके नाब से 
स्पष्ट है :— 

१६ स्काटळेण्ड का मन्त्री |, 
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१७--शिक्षा मन्त्री । 

१८--स्वास्थ मन्त्री | 

१९--कृषि सन्त्री | 

३५--सज़दूर-विभाग मन्त्री । 

२९-- निरस्मांण-निभाग अन्त्री । 

मन्त्रीदल के अन्य पदाधिक्कारी=>पहले कहा 
जा चुका है कि मन्त्री मण्डल के सब सदस्प անա खे ही 
लिये जाते हैं | उनके अतिरिक्त, मन्त्रीदळ मं ऐसे पदाधिकारी 
भी रहते हैं जो ՅԼ मण्डल के सद्स्य नहीं होते। ऐसे 
वतमान पदाधिका ԹՈՒՅՆ सूची नीचे दी जाती दे: 

` १--पेंशन विभाग का. मन्त्री । 
१५ २-पोश्ट मास्टर जर्नेरल լ 
३-आामद्‌ रफत Cransport ) विभाग छा मन्त्री । 


४ कानूनी, सछाहकार या सालिसिटर जनरल ( 8णा- 
citor General ) | 


५-वेतन विभाग का प्रधान | 

६--नौ सेना का ढाड | 

७--कोष विभाग का अर्थ मन्त्री । 
८--युद्ध विभाग का अथ मन्त्री । 
२--खनिज विभाग का मन्त्री । 
१०--वायुयान विभाग का उपमन्त्री । 


११--डपनिवेश ,, ४ .« 


का 
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१२--स्वाधीन-उपनिवेश विभाग का उपमन्त्री |, 
१३-विदेश 99 2१9 7१ 
१४--स्वदेश 99 39: 99 

१५०० युद्ध ११ » 9 
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१७--कघि $9 5 99 
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मन्त्रीदल और सरकारी कर्मचारी--शासन काणे 
के प्रत्येक विभाग में एक मन्त्री के अधीन कई एक स्थायी 
सरकारी कमेचारी रहते हैं । मन्त्री लो अपने विभाग सम्बन्धी 
नीति निर्धारित करता है, और, उस नीति के मलुखार शासन 


४७ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 





ՀՀ-Ն 





ԳՈՎ करना स्थायी सरकारी कर्मचारी का फाम है।ये 
कर्मचारी अपने पढ्‌ पर बराबर बने रहने के कारण अपने 
विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत सी बारीकियों 
फो जानते हैं । मन्त्री मण्डछ समय समय पर बदलते रहते 
हें। नये नये मन्त्री नियुक्त होते हैं, इन्हें अपने विभाग के 
सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं होसकता। वे अपने कारय फे 
लिए उक्त कर्मचारियों का ही ՅԱԿ लेते हैं । इन कर्मचारियों 
की ही बदोछत शान काये की >ुखला ( Continuity ) 
बनी रहती हे । 


यदि कोई मन्त्री अपने विभाग की भीतरी बातों 
( Detai]5 ) मं हस्तक्षेप करने ळगे तो सरकारी कर्मचारी 
उसे प्रत्येक विषय में इतनी बात बतछा सकते हैं कि պի 
3 - - թ: ՖԵ 
फाइलो के बोझ से दब जाय, उसे पािमेन्ट के आवश्यक 
कार्यो के लिए अवकाश ही न रहे और, अन्त में लाचार होकर 
ՀՅ सरकारी कर्मचारियों की ही शरण लेनी «Տ | 


यदि सरकारी कमेचारियों का काय सन्तोपप्रद्‌ न हो तो 
मन्त्री उन पर जुर्माना कर सकता है, शह उन्हे बर्खास्त सी कर 
सकता है | यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई ՀԹ होजाय 
तो उसके लिए मंत्री ही उत्तरदायी समझा जाता है 
उसके अच्छे काये का श्रेय भी मन्त्री को ही मिळता है। 
सरकारी कमचारी को उल्का पुरस्कार वेतन-बद्धि या पदवी 
के रूप में प्राप्त होता हे कोई सरकारी «ա प्रतिनिधि 
समा का सद्स्य बनने के लिप उम्मेदवार नहीं हो सकता | 


` सिविल सर्विस--मिन्न भिन्न सरकारी विभागों के 
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लिए जिन स्थायी सरकारी कमेचारियों का ऊपर उललेख 
किया गया है, ये अधिकतर सिविल ՎԵՊ की प्रतियोगी 
परीक्षा पास होते हैं, अर्थात्‌ जिस वर्ष जितने कमेचारियों की 
आवश्यकता होती है, उल वषं उतने आदमी उन व्यक्तियों मे 
से ले लिये जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, और क्रमानुसार 
अधिक से अधिक नम्वर पाये हाँ । कुछ ऊंचे पदों पर, उनसे 
नीचे पद वालों को तरक्की देकर, नियुक्ति की जाती है । 


इन स्थायी फर्मचारियों के पदों का वेतन निश्चित रहता. 
है और वह कमशः बढ़ता जाता है । ये उस समय तक अपने 
पद्‌ से पृथक्‌ नहीं किये जाते, जब तक वे नेकचळनी से अपना 
कार्थ करते रहें । जब ये नोकरी से अवकाश ग्रहण करते हैं, 
तो इन्हं पेन्शन मिलती है । 


= 


(Հ. Հ 
छटा ԳԱՀԿ» 
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उत्तम शासन पद्धति का आदश यह है कि प्रभुत्व या अन्तिम 
नियन्त्रण शक्ति जनता की हो, प्रत्येक नागरिकों को न केवळ उस प्रभुत्व 
के उपयोग में मत देने का अधिकार हो, परन्तु उसे समय समय पर 
कोई स्थानीय या देशीय सावेजनिक काये करके शासन में वास्तविक 
भाग छेना पड़े । -- जे ० एस० मिळ। 


३३ ब्रिटिश ՎԱՎ शासन 
[१ य स ह ը 


प्राङ्कथन==न्रिदिश संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी कानून 
बनाने वाळी संस्था पार्लिमेंट है । आधुनिक काल की अन्य 
देशों की व्यवस्थापक संस्थाओं में यह बहुत पुरानी है, और 
कई देशों ने इसके नसूने पर अपनी अपनी व्यवस्थापक 
संस्थाओं की रचना की है । इस छिप इसे “पार्लिमेंटों की 
जननि? ( Mother of Parliaments ) कहा जाता हे । 





यद्यपि साधारण बोळ चाल से զմեզ से उसकी एक 
ही सभा ( प्रतिनिधि सभा ) का अभिप्राय होत! है, वास्तव 
में उसकी दो समाये हैं, ( ) प्रतिनिधि समा या ' हाउस- 
आफु-फामन्स ' ( [0७० ०† Օօոտօոտ) और, (Հ) 
खरदार समा या'हाउस-आफृ-लाडस' (House of Lords) 
ԳԱՅ के आधुनिक संगठन आदि के सम्बन्ध से आगे 
विचार करेंगे । पहले यह जान लेना चाहिये कि पार्लिमैंट का 
प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, तथा कैसे इले अपना बर्तमान 
स्वरूप मिला । 


पार्लिमेंट की प्रारम्भिक स्थिति-पंग्छो-सेक्लन काळ 
में अर्थात्‌ दसर्वी शताब्दी तक, इंगहेंड में बादशाह ही सब 
नियमों को बनाता या बतवाता था। हां, वह मुख्य मुख्य 
नियमों म, तथा असाधारण करों के निर्धारित करने म, 
£ विटन-सभा' की सलाह ले लिया करता था, जिसका उलेख 
पहले किया जा चुका हे । ग्यारहवी शताब्दी में राज्याधिकार 
नामन बादशाहों के हाथ में चळा गया । इन्होंने इगळेंड को 
भूमि, अपनी इच्छानुसार अपने अनुचरों या सेनिक सेवा 
करने वालों में विभक्त करदी | इनके समय में * बिटन-सभा!? 
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का स्थान महासभा ( (0९६ 0०प्पालां] ) ने ले लिया । इस 
सभा के सदस्य जागीरदार, सरदार, प्रधान लाट पाद्री, 
और लाट पादरी आदि बड़े बड़े आदमी होते थे । 


बारहवीं शताब्दी में कुछ ՎՏ बड़े लोगों म यह भाव फेला 
कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हें ही होता चाहिये, 
बादशाह छो नहीं । पीछे, उन्होंने आवश्यकता समझ लेने पर, 
जन साधारण को भी अपने साथ मिला लिया; और, 
घे सम्मिलित शक्ति से बादशाह का विरोध करने .ळगे। 
अन्ततः छन्‌ १२१५ ६० म प्रजा ने जोह बादशाह पर विजय 
पायी और, उससे बल पूर्वक “ पेगना चार्टो' ( M8878 
Chara ) नामक महान अधिकार पत्र प्राप्त कर छिया । 


दो सभायें-इस अधिकार पत्र के अनुसार यह व्यवस्था 
क्की गयी कि बड़े बड़े ताढलु कृदार ( 8ու0ոտ ) पृथक आमंत्रण 
पत्रों ( Տառծոտ) द्वारा बुलाये जांय और छोटे ताटळुक- 
दार आदि प्रान्तीय शासकों अर्थात्‌ शोरिफॉ ( Տհշուտ ) 
के पास ՀՀ हुए साधारण पत्रों ( ७७७०) ७४ ) द्वारा| 
क्रमशः छोटे ताब्लुक॒दारों का अपने क्षेत्र के निवासियों मे से 
निर्वाचन होने छगा और सभा में इनके बेठने का अलग 
प्रबन्ध होगया | इस प्रकार महासभा के, जो इस समय 
पार्लिमेट कही जाने लगी थी, दो भाग होगये, एक का नाम 
हुआ सरदार सभा या हाउस-आफु ՅՅ (0058 օէ 
[0708 ), दूसरी का नाम पड़ा प्रतिनिधि सभा अर्थात्‌ 
हाउस-आफ़-फामन्स ( House of Commons ) | 


իչ 


է ब्रिडिश साम्राज्य शासन 


य SC 





इस परिच्छेद में प्रतिनिधि-लमा का वर्णन किया जाता 
है, सरदार ससा का वणेन आगे किया जायगा। 


प्रतिनिधि सभा का संगठन-=इस समा के सब सदस्य 
निर्वाचित होते हैं । सदस्यों की संख्या अब ६१५ है! ये सदस्य 
नीचे लिखे अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों के प्रतिनिधि होते हैं:- 
४६३ इंगलेड ओर Յար के, 
७४ स्कारळेंड के, और 
४८ उत्तरी आयडेड के | 
इन सदस्यों का निर्वाचन प्रति Գազ वर्ष होता हे! यह 
समय पालिमेण्ट की आज्ञा से घढ़ाया जा सकता है | प्रधान 
मन्त्री की सिफारिश से, बादशाह नया निर्वाचन पांच वर्ष से 
पहले भी कर सकता है । 
प्रत्येक सद्स्य को भाषण-स्वातञ्चेय है, अर्थात्‌ उस पर 
अपने भाषण के लिए राजद्रोह या मान-हानि का अभियोग 
नहीं चल सकता। वढ दीवानी «ած मे गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता | सन्‌ १९११ ६० से प्रत्येक सद्स्य को ४०० 
पोंड प्रति वष मिळते हैं। 
निर्वाचक होने के लिए अयोग्यतायें-निस्न लिखित 
व्यक्ति इस समा के सदस्यों के लिए निर्वाचक नहीं हो सकतेः- 
१-नाबालिगा, सरदार या लाड, विदेशी, % और पागल | 
* विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर प्रिडिश प्रजा बन 


सकते हैं, उन शर्तों में मुख्य, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच զկ निवाथ 
करना, है । 





ՀՆՎ | 
स्या | 
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२--किसी घोर अपराध ( ९079 ) या राजद्रोह के 
अपराधी, जब तक ये अपने अपराध का दंड न मुगतले, या 
उसके लिए क्षमा प्राप्त न Թ | 


३--जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी 
अपराध के अपराधी हों । 
[ ये अपराधी ठहराये जाने के समय से सात वष तक 
निर्वाचन के अधिकारी नहीं होते | 
४० निर्वाचन कार्ये स लगे हुए व्यक्ति । 
[ ये उस निर्वाचन में निर्वाचक नहीं हो सकते ] 
उम्मेद्बारी के लिए अयोग्यता--निश्न लिखित 
व्यक्ति प्रतिनिधि सभा फे लिए उस्सेदवारं नहीं हो लकते;--- 
१--जो व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते | 
२--पाद्री, चाहे वह रोमन केथलिक हों, या प्रोटेस्टेन्ट । 
३--द्वालिये | 
४--श्थायी सरकारी कमचारी, जज, पेन्शन पाने वाले 
व्यक्ति; और 


५--सरकारी कामों फे ठेकेदार, “शोरिफ़' ( Sheriff ) 
और निर्वा चन स्थान के निर्वाचन-अफूखर | 


निर्वाचक और उम्मेद्वार कौन हो सकता हे ?-. 
ब्रिटिश सयुक्त राज्य में निर्वाचक संघ दो तरह के हें; ( १) 
साधारण, और ( २) विश्व विद्यालय के । कोई व्यक्ति दो से 


ԷԷ ब्रिटिश ԿՎ «ԱՎ 


Աա Տ  Հ-----. Տակ 





अधिक निर्वाचक संघों ले मत नहीं दे सकता, ओर ազ 
Է 


अ से एक, साधारण निर्वाचक संघ होना आवश्यक हे | 
निर्वाचक सूची प्रति वषे तेथार की जाती हे | 


साधारण निर्वाचक संघ के मत-दाताओं की सूची मे 
वही व्यक्ति नाप लिखा सकता है जिल्ल में निर्वाचक होने की 
अयोग्यता न हो, और जो पुरुष «Վ पौड ( ओर स्त्री पांच 
पौंड ) वार्षिक किराये वाले मकान या हुक्रान 8, अपने 
निर्वाचन क्षेत्र छो सीमा म, १५ जनवरी या १५ जुलाई तक 
छः महिने रहा हो । 


` विश्वविद्यालय के निर्वाचक संघ में वही व्यक्ति मतदाता 
हो सकते हें, जो उस विश्व विद्यालय के ग्रेजुएट (७0७0) 
हों, और जिन की आयु ՀԱԿ वर्ष या इससे अधिक हो । 


ԹՈՎ का मताधिकार-इंगळेड मे Թր के राजनेतिक 
अधिकारों का प्रश्‍न उन्नीसवीं शताब्दी के आरस्भ में उठा था। 
परन्तु साठ वष तक इसने सवे साधारण का ध्यान आकर्षित 
न किया । पश्चात्‌ क्रमशः इनके मताधिकार सम्बन्धी संस्थाय 
स्थापित हुई । आन्दोलन बढ़ता गया | फळतः पार्लिमेंट में कई 
बार इस विषय के प्रस्ताव ओर बाद विवाद हुए; परन्तु 
विरोधियों का वल अधिक रहने के कारण उक्त प्रस्ताव 
स्वीकृत न हो पाये । तथापि मताभिळाषिणी स्त्रियों तथा 
उनके उद्देश्य से सहानुभति रखने वालों के निरन्तर आन्दोलन 
का यह परिणाम हुआ कि अनेक राजनीतिज्ञ तथा पार्लिमुट 
के कहे प्रभावशाली पदाधिकारी स्त्रियों को यह अधिकार 
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देने के पक्ष भं हो गये । अन्ततः सन्‌ १६१८ Հօ में तीस या 
अधिक वष की उम्र बाळी स्त्रियों को मताधिकार मिल गया । 
पश्चात्‌ सन्‌ १९२८ ६० से स्त्रियों को पुरुषों के समान ही, 
(अर्थात्‌ २१ वर्षे या इससे अधिक उम्र की स्त्रियों को) 
मताधिकार प्राप्त हो गया । 


अब कुल स्त्रियों के मतों की संख्या लगभग १५० Ծա 
होने की आशा है | पुरुषों के मत १३० लाख के ही ळगभग 
हैं । इस प्रकार अब ՎԱՅ» की रचना में स्त्रियों का प्रभाव 
पुरुषों से बढ़ गया है । 


निर्वाचन-अपराध ओर उसका पिर्यत्रग--खन्‌ 
१८८३ ई० के कानून के अनुसार Բա लिखित उपायों से, 
निर्वाचन सम्बन्धी अनुचित व्यवहार रोका जाता हैः-- 


१-- रिश्वत देना, दावत देना, अनुचित प्रभाव डाळना, 
ओर झूठे नाम से काम करना, अपराध माना गया है । 


२३- निर्वाचन कार्यं के लिए निर्वाचन खर्च की सीमा 
निर्धारित करदी गयी हे । 
[प्रति निर्वाचक, सात Կ ( छः आने ) से अधिक ख़र्च 
न किया जाना चाहिये । ] 


३- प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन व्यय का पूरा 
हिसाब, सरकार द्वारा नियुक्त कमचारी को देना होता | 


* ४--जो व्यक्ति किसी निर्वाचन अपराध के अपराधी माने 
जाते हैं, उन्हे देड दिया जाता है। 
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इस कानून के होने पर भी इंगळेंड म निर्वाचन अपराधों 
की सख्या छाफ़ी अधिक रहती है । परन्तु दंड बहुत कम 
अपराधियों को दिया जाता है । इसका छारण यह है कि 
बहुत थोड़े उम्मेदवार या मतदाता अपराधियों को दंड दिलाने 
की इर्खास्त देते हैं । 

निर्वाचन पद्धति के साथ रिश्वत आदि निर्घाचन-अपराध 
प्रायः ԱՅՅ देखने म आते हैं; यह बहुत शोचनीय हे । 

सदस्यों और निर्वाचका का सल्बन्थेन्च्मतिनिधिः 
सभा का प्रत्येक सद्स्य अपने निर्वाचक संघ का प्रतिनिधि 
होता है । उसका कतेव्य है कि सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र 
के शासन काये के सम्वन्ध में आवश्यक्ष प्रश्‍न करता रहे | 
उसे चाहिये कि पाछिमेन्ट का अधिवेशन समाप्त होने पर वह 
अपने निर्वाचन क्षेत्र म॑ जाकर निर्वा बकों को यह समझाये कि 
ՎԱՇՏ म क्या हो रहा हे, और उसमें उसने कया साग 
लिया हे। उसका यह सी कतंव्य है कि उन विविध प्रश्नों फे 
सम्बन्ध म जो पालिमेन्ट म पेश होते हैं, या पेश होने वाले 
हों, वह अपने निर्वाचकों की राय जानने «ՀԱ करे । परन्तु 
उसके लिए यह्‌ आवश्यक नहीं है छि बह उसी राय के अनु" 
सार प्रतिनिधि सभा में अपना मत देता रहे । हां, उसे इस 
बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह प्रतिनिधि 
समा में जो काये करें, वह उसकी निर्वाचन के समय 
թէ प्रतिज्ञा के विरूद्ध न हो । प्रन्तु यदि वह्‌ फ्ला कलाय क्रे, 
सो उसे कोई रोक नहीं सकता । शासन पद्धति सम्बन्धी 
कोई नियम ऐसा नहीं है जो उले उक्त प्रतिज्ञा का पालन करने 
के लिए वाध्य करे Ո कभी तो सद्स्य अपना पुराना दळ 


Se 


Me PRN 
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या पार्टी ( ունր ) छोड़कर दूसरे नये दळ में आ मिलते हैं; 
परन्तु जो वित्रेकशील होते हें, वे अपने विचार-परिवर्तन के 
खस्बन्ध में अपने निर्वाचक्रों की राय जानना आवश्यक सम- 
झते हैं | इसलिए वे नाम मात्र के फाय वाली कोई सरकारी 
नौकरी स्वीकार करके प्रतिनिधि सभा में पहले अपना स्थान 
खाली कर देते हैं, # और, फिर सरकारी नौकरी छोड़ देते 

। पञ्चात्‌, जब उनके निर्वाचक संघ से पुनः निर्वाचन 
होता है, तो वे, नवीन दळ के खद्स्प बनकर, प्रतिनिधि सभा 
के लिए उम्मरेददार बन जाते हैं | 


प्रतिनिधि समा के पढ्दाधिकारी---प्रतिनिधि सभा के 
सुख्य पदाधिकारी विज्ञ लिखित होते हैं:-- 

१--प्रवक्ता या स्पीकर? (5९2०) अर्थात्‌ प्रतिनिधि 
सभा का सभापति, 


इ--कमेटियों का सभापति तथा प्रतिनिधि सभा का 
उप-खभापति, 


३--प्रतिनिधि सभा का क्लर्क ( ठरा ) | 


` नवीन प्रतिनिधि समा का चुनाव होजाने पर, प्रथम 
अधिवेशन में, सब से पहले ' प्रवक्ता ' का चुनाव होता है । 
बादशाह इस चुनाव को स्वीकार कर लेता है। ' प्रवक्ता ? 
सभा का नेता नहीं होता, उसका कारये केवळ सभा को सुचारू 


% निर्वाचित हो चुकने .पर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि पद से 
अस्ठीफा नहीं दे सकता; यदि वह प्रतिनिधि सभा से प्रथक्‌ होना चाहे 
तो उसके लिए कोई सरकारी नौकरी स्वीकार कर छेना आवश्यक है | 
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रूप से चलाना है। वह किसी प्रस्ताब पर केबळ ԿՎ समय 
अपना मत देता है, जब उख पर दोनों पक्ष के मत बराबर हों। 
वह निश्चय करता हे कि किसी प्रस्ताव पर वाद्‌ विवाद बन्द 
करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं । बह्‌ पुनरुक्ति करने 
वाले या अप्रासंगिक बात कहने वाळे सद्स्य का भाषण बन्द 
कर सकता है। यदि कोई सद्स्य उसकी आज्ञा का पालन न 
करे तो वह उसे सभा खे निकाळ सकता हे, या उसका कुछ 
समय तक सभा में आना नन्द्‌ कर सकता हे | इन ԹՎ 
उसका निणय अन्तिम माना जाता हे, उसकी कहीँ अपील 
नहीं होती । उसका बहुत आद्र किया जाता है। उसे रहने 
को सरकारी मकान, तथा ५,००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता 
है । अपने काये से अवकाश ग्रहण करने पर वह 'लाई' बना 
दिया जाता है । 


कमेटियो का सभापति मन्त्रीदल द्वारा नियुक्त किया 
जाता है । वह सब कमेटियों मे अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता 
है, ओर प्रनिनिधि सभा में उप-लभापति होता है । 


प्रतिनिधि सभा का कलक स्थायी सरकारी कमचारी 
होता. हे, यह प्रतिनिधि सभा के चुनाव के साथ बदलता 
नहीं | इसका कतेव्य यह हे कि प्रतिनिधि सभा की कार्रवाई 
की रिपोट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे । 


प्रतिनिध समा की कमेंटियां--प्रतिनिधि सभा की 


सबसे मदत्व-पूर्ण कमेटी ' पूरी सभा की कमेटी ' ( Com" 
mittee of the Whole ) होती हे, इसमें अध्यक्ष का आसत 


Wes su 
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' प्रवक्ता ' ग्रहण नहीं करता, कसेटियो. का सभापति करता 
हे! इख कमेटी में प्रत्येक सद्स्य किसी प्रश्‍न पर एक से 
अधिक वार भी बोळ सकता हे । कामे के अनुसार इस कमेटी 
के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। उदाहरणवत अब यह कमेटी 
आगामी बचे के खर्च के सम्बन्ध में विचार करती है, इसे खर्च- 
कप्तेटी कहते हैं । जब यह आय-प्राप्ति के उपायों अर्थात्‌ करों 
का विचार करती है, तो इसे आय-लाधन-कमेटी ( Com- 
mittee of Ways and Means) कहते हैं । जब यह भारत 
के हिसाव पर विचार करती हे, तो इले भारतीय-राजस्च- 


कमेटी कहते हैं । 
प्रतिनिधि सभा की अन्य कमेटियों म मुख्य ये हैं :-- 


१-सिलेकट कमेटी-( Select Committee )--यह 
आवश्यकतानुसार किसी कानूनी मसविदे पर विचार करने 


~ [oS 


के लिए नियुक्त होती है। इसमे १५ सद्स्य होते हें । 


२--स्थायी कमेटियां-( Standing Committees )- 
ये छः होती हैं । साधारणतया कानूनी मर्खावदे उन्हीं के पाख 
भेजे जाते हैं । प्रत्येक कमेटी में ६० से ८० लक सद्स्य होते हैं। 


३--निथुक्ति कमेटी या कमेटी - आफू - सिलेक्शन 
( Committee of Selection )—इस कमेटी को प्रतिनिधि 
सभा अपने आधिवेशन के आरम्भ म॑ चुनती हे। इसका काम 
सिलेक्ट कमेटी तथा स्थायी कमेटियों के सदस्यों को नियुक्त 
करना हे । इसमे ११ सद्स्य होते हैँ । 
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इनके अतिरिक्त कुछ और मुख्य कपेडियां ये हैं :-- 

व्यक्तिगत या ' प्राइवेट ? कानूनी ससाविरदो की 
कमेटी, रूावंजनिक हिसाब कमेटी, खावजनिक दर्खास्तो की 
कमेटी, और भोजनालय तथा जलपान की कमेटी । 


सिलेक्ट कमेडी को, और व्यक्तिगत मसाचिदों की कमेटी 
को उपस्थित मसकिदों के सम्बन्ध मं गवाह लेने का अधिकार 
है; अन्य कमेटियों को यह अधिकार नहीं है। जब किसी 
महत्व-पूणे मसविदे पर ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की 
फी जाती है जिसमे प्रतिनिधि सभा और खरदार सभा दोनों 
के सभालद्‌ होते हैं, उसे संयुक्त सिलेक्ट कमेटी कहते हैं । 


प्रतिनिधि सभा ओर मन्त्रीदल का सम्घन्ध- 
जैसा फे हम पहले कह आये हैं, मन्त्रीदळ सब शासन कार 
के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है । 
'प्रातनिधि सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे 
मन्त्रियों से विविध प्रश्‍न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कायो 
की आलोचना कर सकते हैं, और प्रस्ताव उपस्थित 
'कर खकते हैं । यादे किसी विभाग का काये असन्तोष-प्रद हो 
“तो वे उसका ԿՀ कम कर सकते हैं, या उसके मन्त्री का 
वेतन घटा सकते Հ: ऐसी परिस्थिति में मन्घ्रीदळ को 
अस्ती फा देना होता हे । 


इतना होने पर भी इंगलेड मे मन्त्रीदछ की शक्ति दिन पर 
दिन बढ़ती जारही हे । यदि मन्त्रीद्‌छ प्रतिनिधि सभा के देते 
दू के सदस्यों म से संगठित हुआ हो, जिसकी संख्या 
प्रतिनिधि सभा में साढ़े तीन सौ से अधिक हो तो प्रधान 
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मन्त्री प्रतिनिधि सभा की परवाह न करके, सब कार्य अपनी 
इच्छानुलार कर सकता हे; इसमें शत यह है कि बह प्रतिनिधि 
सभा में अपने दळ के सदस्यों की एकता बनाये रख सके, 
और उन्हे दूसरे दळ म सम्मिलित होने से रोक सके । 


रातका परिच्छेद, 





प्रतिनिधि सभा की कार्य पद्धति 


यदि हमारी प्रतिनिधि सभा आदर्श रूप की हो, वह पूण रीति से 
जाति की प्रतिनिधि हो, ՀՇ संयमी हो, उसमें इर्षा या द्वेष का भाव न 
हो, उसके सदस्यों को काफी अवकाश हो, और वे विचारणीय विषयों में 
कोई त्रुटि न करते हों, तो यह निश्चय है कि हमे दूसरी सभा की आव- 
श्यकता न हो । 


-- वेजहट 


प्रतिनिधि सभा के संगठन आदि Հոգ" आवश्यक 
बातों का वणेन कर चुकने पर अब हम उसकी काये पद्धलि - 
बतलाते हैं । 


~ 


प्रतिनिधि सभा का भवन-=हम पहिले बता चुके 
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हैँ कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या ६१५ है 
इस खंख्या की दृष्टि से इस सभा का भवन बहुत संकुचित 
हे। उसकी नीचे की मंजिल में केवळ ३६० सदस्य देठ सकते 
हें । इतने सदस्यों के लिए भी कुर्सी आदि नहीं होती, केचळ 
ՀՀ होती हें। सभा भवन के ऊपर के दो बरामदों में भी 
सद्स्यों के बेठने का प्रबन्ध होता है) इन बरामदों में सौ 
सद्स्य बेठ सफते हैं । परन्तु प्रायः उपस्थिति बहुत कस रडती 
है, और बहुत खी जगह खाली पड़ी रहती हे। 


सद्स्यो की न्यूनतम संख्या-नप्रतिनिधि सभा का 
काम करने के लिए, सदस्यों की न्यूनतम संख्या चाळीस 
निर्दारित की गयी हे, अर्थात्‌ चालीस सदस्यों का * कोरम ! 
( 0९०७०००॥ ) होता है । कभी कभी उपस्थिति चाळीस से 
भी कम होती है । जब कभी कोई सद्स्य ' प्रवक्ता र का ध्यान 
इस कमी की ओर आकर्षित करता है तो दो मिनट तक 
Հազա भवन में एक साथ बिजली की घण्टी बजती है, और 
ऐसे सदस्य जो इधर उधर कमरों मे वेठे होते हे, सभा भवन 
में आकर उपस्थित दोजाते हैं। 

मत गिनने की शैली--जब किसी प्रस्ताव के पक्ष या 
विपक्ष मे खदर्स्यो की सख्या गिननी होती है तो निम्न लिखित 
शिळी से काम किया जाता है। ' प्रवक्ता ' प्रस्ताव को प्रश्‍न 
के रूप में उपस्थित करता हे और कहता है कि जो सदस्यः 
इसके पक्ष में हों, वे 'हा' कहें और जो इसके विपक्ष में हों, वे 
ԵԼ कहें । सद्स्य अपनी इच्छा के अनुसार “हां”, या ' नहीं ! 
कहते दें । ' प्रवक्ता ' इन मतों को सुनकर कहता है कि मेरे 
विचार से बहुमत ' दां ' के पक्ष में हैं, (या : नहीं ! के पक्ष में 
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है) | यदि कोई सदस्य «ՎԵՐ के कथन का विरोध करता 
हे तो पक्ष और विपक्ष फे सर्तो का गिनना आरम्भ होता है । 
समस्त भवन में दो मिनट घण्टी घजती हे ओर जो सदस्य 
इधर उधर कमरों ԿՅ होते हैं, वे सभा भवन में 
आकर उपस्थित हो जाते हैं । इसर पर प्रवक्ता ' प्रस्ताव 
को पुनः प्रश्न के रूप म रखता है; जो सद्स्य उसके पक्ष में 
होते हैं, वे ' हां ' कहते हैं और जो विपक्ष में होते हैं, वे 'नहीं' 
कहते हैं । तब प्रवक्ता फिर कहता है कि मेरे विचार से बहुमत 
“हां? के पक्ष में है (या “ नहीं के पक्ष भे है )। 

यदि कोई सद्स्य इसका विरोध करे तो प्रवक्ता' कहता 
है कि जो “हां के पक्ष म हों, वे दाहिने कमरे में «ա और 
जो नही” के पक्ष में हों, वे बायं कमरे में जांय । प्रत्येक कमरे 
के द्ण्वाज्ञे पर दो दो गिनने «Թ रहते हें । इनमें से एक 
सरकारी पक्ष का होता है ओर दूसरा विरोधी दळ का । जब 
सद्स्य इन कमरों में जाते हैं तो उनके नाम ՀԵԳ द्वारा 
छिख लिये जाते हें । अन्त म गिनने वाले व्यक्ति प्रवक्ता को 
पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की सख्या बतळाते हैं, ओर बह 
इसके अनुसार प्रस्ताव के, बहुमत से स्वीकृत या अस्वीकृत 
होने के सम्बन्ध में, अपना अन्तिम निणय देता है। 

सभा के अधिवेशन; बादशाह का भाषण-प्रतिनिधि 
,सभा के नवीन निर्वाचन के पश्चात्‌ 'प्रवक्ता' का चुनाव हो 
जाने पर पहिला कार्य यह होता हे कि प्रत्येक सद्स्य राज- 
भक्ति की शपथ ले । प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक वष का प्रथम 
अधिवेशन फरवरी के आरस्म म॑ होने लगता हे | बादशाह 
सरदार सभा के भवन में अपना भाषण देता है, इसे सुनने के 
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लिए प्रतिनिधि सभा के सद्स्य वहां चुळाये जाते हें । यह 
आपण बहुत महत्व का होता हे, इसके द्वारा मन्त्री मण्डल 
पािमेंट को अपनी शासन सम्बन्धी नीति की सूचना देता 
है, ओर यह बतछाता हे कि, उसका, उस ( 0077०६ ) वषे 
में, क्या क्या महत्बनपूणे काये करने का विचार है.। 


पीछे बादशाह का यह भाषण प्रनिनिधि सभा से, प्रवक्ता 
द्वारा पढ़ा जाता है । कोइ मत्री यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
है कि बादशाह को उसके भाषण के लिए घन्यवीद द्या 
जाय । विरोधी दळ के सदस्य «Վ प्रस्ताव पर संशोधन 
उपस्थित करते हैं, जिल में वे यह वतलाते हें कि सरकार 
कौन-कौनसा आवश्यक कार्य करना नहीं चाहती और कौन- 
कौनसा कार्य ऐसा कर रही है जो अनावश्यक हे । इन 
संशोधनों पर विचार करने म दो तीन सप्ताह ळग जाते हें । 
यदि विरोधी दळ का कोई संशोधन बहुमत से स्वीकार हो 
जाय तो इसका आशय यह होता है कि प्रतिनिधि सभा मंत्री 
मंडळ की शालन नीति से सहमत नहीं है । इस दशा में मंजी 
मंडल को अस्ती फा देना होता है । 


सभा की बेठक-प्रतिनिधि सभा की बैठक (6०४7६8) 
सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरूवार को साधारणतः 
पौने तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती हैं; यदि 
कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो इसके बाद भी जारी 
रहती दें | बैठक सवा आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक जल- 
पान ( L५7९! ) के लिए स्थगित होती है। इस प्रकार 

उक्त दिनों मे दो दो बैठक होती हैं! शुक्रबार के दिन बेठक 
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केवल ५॥ बजे तक ही रहती है। शनिवार और रविवार को 
बठक नहीं होती । 


सभा का कार्य; प्रश्न और प्रस्ताव--लभा का काये 
आरम्भ होने से पहले, प्रति दिन प्रार्थना होती हे । पश्चात्‌ 
प्रवक्ता अपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दर्खास्त 
पेश की जाती हैं । यह काये तीन बजे तक समाप्त हो जाता है 
ओर तब प्रश्‍न पूछने का काय आरम्भ होता है | इस काये के 
लिए. चाळील मिनिट का समय निर्धारित है | जिन Վ 
का उत्तर पौने चार बजे तक नहीं दिया जा सकता, चे रिपोट 
में अन्य कारवाई के साथ प्रकाशित किये जाते हैं «աԱ 
को प्रश्न पूछने की सूचना पहले से देनी होती हे । प्रत्येक 
खद्रुष किसी प्रश्‍न के सम्बन्ध में पूरक( Supplementary ) 
प्रश्न पूछ सकता है । यदि किसी एइन का उत्तर संतोषप्रद 
न हो और वह विषय जनता के लिए तत्काल आवश्यक हो, 
लो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता हे कि उस पर विचार 
करने के लिए सभा का कार्य स्थगित कर दिया जाय। यदि 
यह प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय पर 
डसी दिन ८॥ बजे बहस शुरू हो जाती है । खाघारणतया 
खार बजे के बाद प्रस्तावों और मसविदों पर विचार होता | 
साळ भर में प्रतिनिधि समा प्रायः सौ दिन काम करती 
है, अर्थात्‌ उसकी लगभग दो सौ बेठकें होती हैं । इनमें से 
अधिकतर बेठकों म वह काम होता है जो भंत्री मंडल द्वारा 
उपस्थित किया जाता है । प्राय? तील बेठक ही ऐसी होती हैं 
जिनमे अन्य सदस्य अपने प्रस्ताव या कानूनी անգ 
उपस्थित कर सकते हैं । 


ՀՀ ब्रिटिश զատո शासन 
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गेर-लरकारी सदस्यों द्वारा बहुत से प्रस्तावों औरकानूनी 
मसविदों की सूचना आती है, परन्तु समय की कसी के 
कारण उन सब पर विचार होना असस्सब होता है। श्स 
लिए किन घस्तावों या कानूनी «ՀԽ पर विचार होना 
चाहिये तथा किस क्रम से विचार होना चाहिये, इसका 
निश्चय चिट्टी «ա कर अर्थात बेल्ट” ( Ballot ) द्वारा 
किया जाता है | 


कानून केसे बनते हैं 0; सार्वजनिक कानूनी ससविदे= 
कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हे :-- 


१-सावजनिक कानूनी मलविदे, (घन सम्बन्धी छो ड़कर)। 
२-धन सम्बन्धी कानूनी मलघिदे । 
१-स्थानीय तथा व्यक्तिगत कानूनी मसविदे | 


सावेजनिक कानूनी मसविदा, कोई भी सद्स्य उपस्थित 
कर सकता हे; यदि मन्त्री मंडल का कोई सद्स्य उपस्थित 
छरना चाहे तो उसके लिप दिन आसानी से निश्चय होजाता 
है; अन्य सद्स्य को उसका अवलर तभी मिलेगा जब चिट्टी 
डालकर अर्थात्‌ «Հաշ: द्वारा उसका निश्चय होजाय। 
प्रत्येक सदस्य को, कानूनी «ախ उपस्थित करने की 
सूचना कुछ निद्दिए समय पहले देनी होती हे, सूचना के 
के साथ ही कालूनी मसविदा भी भेजना होता है । 


प्रथम वाचन--नियत किए हुए दिन, सदस्य यहद 
प्रस्ताव करता है कि उसे उसका मसविदा उपस्थित करने 
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Too 





की अनुमति दी जाय | इस प्रस्ताव पर बहस नहीं होती; 
कभी कभी तो केवळ मसविदे का शोषक ही पढ़ दिया जाता 
है और अनुमति मिल जाती हे | इसे मलविदे का प्रथम वाचन? 
{ First reading ) कहते हैं । 


द्वितीय वाचन---यह कार्य समाप्त होने पर उसके 
“द्वितीय वाचन? (86९000 7९३१/7९) के लिए तारीख़ निश्चय 
करदी जाती है । उस निश्चित दिन सद्स्य यह प्रस्ताव 
करता है कि मसविदा दुसरी बार. पढ़ा जाय | इस समय 
ससविदे के सिद्धान्त पर वाद विवाद होता हे, परन्तु कोई 
सशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता । यदि प्रस्ताव उस्र 
समय स्वीकार न हुआ तो कुछ दिन बाद फिर वह प्रस्ताव 
रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं कि ससविदे पर 
विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हें कि यह 
मसविदा छः माल बाद दूसरी बार पढ़ा जाय | यदि यह 
प्रस्ताव स्वीकार होजाय, तो उल समय उस मसविदे खर्बंधो 
सब काम बन्द कर दिया जाता है | 


कमेटी-मंजिल और रिपोर्ट-मंजिल-दितीय घाचन 
का प्रस्ताव स्वीकार होने पर मसदिदा साधारणतः स्थायी 
कमेटी के पास विचारार्थ भेजा जाता है | प्रतिनिधि զա यदि 
चाहे तो उसे “ पूरी सभा की कप्रेटी ' के पास भी भेज सकती 
है । यदि मसविदा बहुत महत्व-पूर्ण हो तो स्थायो कमेटी या 
पूरी सभा की कमेटी के पास भेजे जाने से पूर्व, वह प्रतिनिधि 
सभा के आदेशानुसार ' सिलेक्ट कमेटी ' के पाल भेजा जाता 
है यह कमेटी उसकी प्रत्येक धारा पर, उसके ՀՎ में 
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गवाही देने वालों के ՎՀ पर विचार करके, अपनी 
रिपोट देती है 


վ» լ 


Թ 


स्थायी कमेटी या पूरी सभा की «ՈՅ भछविदे को 
प्रत्येक चारा पर विचार होता है, और संशोधन डपस्थित 
किये जाकर स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाते हैं । मलविदे के 
इस कार्य को कमेटो-मेजिळ (Committee 8२९९) कहते हैं। 

ՀԱՂ मंज्ञिक तय होजाने पर, भललधिदा प्रतिनिधि 
सभा में फिर पेश किया जाता है, और बहां फिर अस्येक धारा 
तथा उसके संशोधनो पर विचार किया ज्ञाता है। इसने 
रिपोर्ट-मेज़िल ( Report 5१६९ ) कहते हैं। 


तीसरा वाचन=सव धाराओं पर विचार हो चुकने के 
पश्चात्‌ यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह संशोधित 


मसविदा स्वीकार किया जाय । इसे मसविदे का Պաս 
चाचन' ( id 7००१०४ ) कहा जाता है 


इस समय कोइ संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता। 
प्रस्ताव स्वोकार होने पर प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी सब 
मंजिळ पूरी होजाती हैं; ओर, արու सरदार सभा # में 


मैजा जाता है | 
सरदार सभा का सम्बन्ध सरदार सभा में भी 
उपयुक्त प्रकार से मसविदे का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन 


कै सरदार सभा के संगठन आदि का «զ अगले परिच्छेद म 
किया जायगा | 





लि किक लाक... > - 


प्रतिनिधि सभा की काय पद्धति ६१ 








कमेटी ՀԽ», रिपोर्ट मंजिल और तीसरा वाचन होता हे । 
यदि मसविदा सरदार सभा द्वारा ठोक उसी रूप म स्वीकार 
होजाय जिल रूप में बह प्रतिनिधि सभा में स्त्रीकार हुआ हे, 
तो वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, 
और उसकी स्वीकृति मिलने पर बह कानून का रूप घारण 
करता है । 


यदि सरदार सभा ने कानून के सलविदे में कुछ संशोधन 
किये तो उन संशोधनों पर विचार करने के लिए वह मसविदा 
प्रतिनिधि सभा में छौटाया जाता है; यदि प्रतिनिधि सभा 
संशोधनों को स्वीकार करले लो मसविदा बादशाह के पास 
स्वीकृति के लिये भेजा जाता है । 


यदि प्रतिनिधि सभा सरदार सभा के संशोधर्नो को 
अस्वीकार करदे और सरदार सभा उनके लिए आग्रह करे, 
तो उस अधिवेशन ( 9९5507 ) में उल्त मसविदे सम्बन्धी 
कार्रवाई बन्द करदी जाती है, और दूलरे अधिवेशन में वह 
मघतविदा प्रतिनिधि सभा भे उसी रूप भें उपस्थित किया 
जाता है और वहां उपयुक्त सब मेज्चिले तय करके सरदार 
सभा में पहुंचता है | यदि सरदार समा ने फिर वेसे ही 
संशोधन उपस्थित किये तो उस अधिवेशन में भी उस मस-- 
विदे की आगे की कारवाई बन्द करदी जाती है, और तीसरे 
अधिवेशन Կ मसविदा पुनः प्रतिनिधि सभा में उपस्थित 
किया जाता है और ब्रहां सब मंजिळ तय करके फिर सरदार 
सभा में पहुंचता है । इस बार चाहे सरदार सभा उसमे 
सशोधन उपस्थित भी करे, वह बादशाह के पास स्वीकृति 
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भ्र 
के लिए डली रूप में भेजा जाता है जिल रूप से वह प्रतिनिधि 
लसा द्वारा तीखरी वार स्वीकृत हुआ था । इसमें शते यह हे 
कि इस बीच में दो वर्ष का समय व्यतीत होगया हो । बादू- 
शाह द्वारा स्वीकृत होजाने पर मसबिदे को कानून का रूप 
मिल जाता है | | 


उपयुक्त कथन से यह «ան कि सरदार समा धन 


सम्बन्धी छोड़कर अन्य साधेजनिक ՖՐ मरविदो को 
अधिक से अधिक दो वषे तक कानून बनने से रोक सकती 
है | उसके पश्चात उसके विरोध करने पर भी, प्रतिनिधि सभा 
द्वारा तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, मलविदा कानून 
बन जाता है | 


प्रतिनिधि सभा को, सरदार सभा का विरोध होते हुए 


भी, कानून बनाने का यह अधिकार सन्‌ १९११ ई० के कानून | 
से मिळा हुआ है। न 


धन सम्बन्धी कानूनी मसबिदे, (क ) खच 
सस्थन्धी--धन सम्बन्धी कानूनी मसबिदे दो प्रकार के होते | 
हैं, (क) खचे सम्वन्धी मसविद्दे ( Օօոջօլմուօգ Funds 
Յո) और (ख) कर सम्बन्धी मसविदे (७०० Թ | 
पहले हम ՎՀ सम्बन्धो मसविर्दो पर विचार करते हैं । 


प्रति वर्षे माचे मास के «րալ मे, 
सभा को कमेटी म खर्चे की भहों के - 
किया जाता है । ये प्रस्ताब मंत्रियों द्वारा 
भी सदस्य किसी मदद में से खच की 





खचे सम्बन्धी पूरी 
प्रस्तावों पर विचार 
किये जाते हैं। कोई 
रकम कम करने का | 





ան աաԱաՇ Se 
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सशोधन उपस्थित कर सकता है | जब खच सम्वन्धी प्रस्ताव 
स्वीकृत होजाते हें तो आय साधन कमेडी म यह प्रस्ताव किया 
जाता हे कि खचे-कमेटी ने जो ԱՀ मंजूर किया है, उसकी 
रकम सरकारी कोष से दी जाय । इन प्रस्तावों को कानून का 
रूप देने के छिप प्रतिनिधि खमा में खर्च सस्बन्धी कानूनी 
मत्चविदा उपस्थित किया जाता है, और बह अन्य साधेजनिक 
कानूनी मसाविदों के समान, विविय माजिळे तय करके सरदार 
सभा में पहुंचता है । इस सभा में भी वह लब मेजिळं तय 
करता है और सरदार समा द्वारा संशोधित किये जाने पर 
भी, वह बादशाह के पाल स्वीकृति के लिए उसी रूप में जाता 
है, जिसमें वह प्रतिनिधि लभा द्वारा स्वीकृत हुआ है । 


(ख) कर सम्बन्धी कानूनी ससबिदे--अप्रैछ मासळे 
आरस्भ म, आय साधन कमेटी म, अर्थ मंत्री सरक्कारी आय 
व्यय का अनुमान पत्र उपस्थित करता हे और करों की दूर 
घटाने बढ़ाने के, या नये कर लगाने के प्रस्ताव उपस्थित करता 
है । कोई भी सद्स्य कर की द्र घटाने के संशोधन उपस्थित 
कर सकता है । प्रस्तावों और खशोधनो पर क्रमशः विचार 
होता है, और जो प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हें, उन्हे कानून 
का रूप देने के लिए कर सम्बन्धी कानूनी मसबिदा उपस्थित 
किया जाता हे, और बह अन्य सावजनिक मश्नविदों के समान 
विविध माझिळे तय करके सरदार सभा में पहुंचता है और 
वहा भी सब मजिळं तय करता है। सरदार सभा द्वारा ՀԱԻ 
चित किये जाने पर भी, वह बाद्शाहके पास स्वीकृति के 
लिए उसी रूप म भजा जाता है जिस में वह प्रतिनिधि सभा 

, द्वारा स्वीकृत हुआ हे । 
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इस प्रकार यह रुपए है कि सरदार सभा घन सम्बन्धी 
कानूनी मसविदों में कोई परिवतेन नहीं कर सकती, चाहे बह 
मसविदे ՎՀ सम्बन्धी हों, या कर सम्बन्धी । परिवतेन करने! 
का अधिकार सरदार सभा खे सन्‌ १९११ ३० के कानून से 
ले लिया गया है । 


स्थानीय या व्यक्तिगत Համ मसविदे--स्थानीय 
या व्यक्तिगत कानूनी समविदा उसे कहते हैं जिसका सम्बध 
खर्व साधारण से न होकर किसी खाल्ल स्थान से हो, और 
जिसके द्वारा ԹՎ कम्पनी आदि को विशेष अधिकार दिये 
जांय । जो सद्स्य इस प्रकार का कानूनी मसविदा उपस्थित 
करना चाहता है, उसे निर्धारित नियमों के .अन्ुलार एक 
द्रख्वास्त देनी होती है।इस द्रख्वास्त की जांच खास 
अफूसरों द्वारा की जाती हे | यदि यह नियमानुसार ठीक 
समझी जाय तो प्रतिनिधि सभा में उसका प्रथब वाचन होता 
है, तब मसविरे की शाली ( 77070 ) की जांच होती है और 
द्वितीय वाचन किया जाता है। फिर मसविदा स्थानीय मस- 
विढो की कमेटी के पास भेजा जाता है और उसकी प्रत्येक 
धारा पर विचार होता है । यह कमेटी गवाहों के वक्तव्यों पर 


विचार करती हे। पश्चात्‌ इस कमेटी की रिपो$ पर, प्रतिनिधि . 


सभा विचार करती है। इसके बाद मसविदे का तीसरा बाचन 
होकर वह सरदार सभा में भेजा जाता है और वहां सब 
मिळे तय कर चुकने पर बह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए 
भेजा जाता है | परन्तु यादे सरदार सभा ने इस में कोई ऐसा 
सशोधन उपस्थित कर दिया हो जो प्रतिनिधि सभा को 
स्वीकार न हो,तो मसावेदे पर आगे कोई कारवाई नहीं की जाती । 


प्रतिनिधि सभा की कार्य पद्धति Հմ 








इस तरह के कालून बनाने म बहुत रुपया खच होता है । 
पहले तो द्रख्वास्त के राथ ही कुछ ԳԱՎ देनी होती हे, 
फिर मसविदा बनाने वाळे को तथा उसे प्रतिनिधि सभा में 
उपस्थित करने वाले को भी काफ़ी फीस दी जाती है | कमेटी 
के सामने गवाही दिलाने में सी कुछ रुपया खच हो जाता है | 
इल लिए ऐसे मछविडे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं । 


इस परिच्छेद को समाप्त करने से ՎՀ कमीशन और 
कमेटियों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है । 


कमीशन और कमेटियाँ--किखी विषय का यथेष्ट 
कानून वनने के ԹԳ यह आवश्यक है फि तत्कालीन परिस्थिति 
झा सम्यक शान प्राप्त करके उसका मलविदा बनाया जाय | 
इस लिए खामथिक समस्याओं पर विचार करने के लिए 
समय ՎԱՎ पर शाही कमीशन नियत किया जाता है, जिसके 
सद्स्य तत्कालीन सरकार ( मन्त्री मण्डल ) द्वारा नियुक्त 
होते हैं । इसे प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध से योग्य पुरुषों के 
बयान या गवाही लेने का अधिकार होता है। कमीशन क्की 
जांच का हाल एक रिपोर्ट में दज किया जाता है। कभी कभी 
ऐसा होता हे कि सब सदस्य एक मत नहीं होते, उनमें से 
कुछ अपनी मत-भेद्‌-पत्रिका ( Note of Dissent ) अळग 
देते हैं, या कुळ सदस्यो की दो रिपो: होजाती हैं, एक अटप 
मत ( Min07।४7 ) रिपोर्ट, दूसरी बहुमत ( Majority ) 
रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट ( या ԲՎՅ ) में वे सिफारिश 
मी होती हैं, जिनके आधार पर भावी कानून बनना चाहिये । 
॥ १ इस प्रकार कानून बनाने वाछों को, शालकों को, तथा शालन 
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oo | 

पद्धति अध्ययन करने वाळे विद्यार्थियों को बहुत उपयोगी ' 

खामग्री मिल जाती है ! । 





आवश्यकता होने पर किसी राजनेतिक विषय Կորի | 
कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पालिमेन्ट कुछ सञ्जानों की कमेरी 
भी नियत कर सफती है। भिन्न सिन्न सरकारी विभागकभी / 
भी कभी कभी कोई कमीशन नियत छर Կան हैं । आधुनिक | 
काल के बहुत से स्थायी सरकारी विभाग समय समय | 
पर नियुक्त किये हुए जांच-कमीशनों क परिणाम स्वरुप 
` स्थापित हुए हैं। | 


he 


उठा ԳՐԿ, 





| 
सरदार सभा | 


यद्यपि प्रतिनिधि सभा के, आदश रूप में होते हुए, सरदार पमा 
अनावश्यक और इसलिए हानिकर होगी; परन्तु जब कि प्रतिनिधि 
ऐसी हो, जेसी कि वह वास्तव में होती है, तो यथेष्ट अवकाश वाग 
निरीक्षक सभा यदि आवश्यक न भी हो, तो अत्यम्त उपयोगी ती 
अवश्य है । ; 
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ԿԱՏԵ» की दोनों सभाओं का प्रादुर्भाव किस प्रकार 
हुआ, तथा उनम से प्रतिनिधि सभा का सङ्गठन और कार्य पद्धति 
क्या है, यह पहले बताया जाचुका है । इस परिच्छेद सं दूसरी 
सभा अर्थात्‌ सरदार सभा का वर्णन किया जायगा | 


दूसरी सभा की आवश्यकता--कुछ खज्जनों का 
मत तो यह है कि देश में व्यवस्था काये के लिप पक 
ही सभा (प्रतिनिधि ससा ) का होना पर्याप्त हैं; क्योंकि यदि 
दूसरी सभा रहेगी तो दो मं से एक बात होगी, यह दूसरी 
सभाया तो प्रतिनिधि सभा से सहमत होगी, या उसका 
विरोध करेगी ! पहली दशा में यह समा अनावश्यक प्रमाणित 
होगी, और दूसरी दशा मै केवळ ՎԱՎ: स्वरूप होगी। इस 
लिए इस मत के अनुसार दूसरी सभा नहीं होनी चाहिये । 


इसके विपरीत, अनेक राजनीतिज्ञों का मत है कि किसी 
देश भे कानून बनाने की शक्ति एक ही सभा के हाथ झन 
रहने देना चाहिये किली नियम के व्यवहार में आने से पूर्व 
उसके विषय स दूसरी समा ( ९९००१ Chm] ०ः ) का 
निर्णय जान लेना जाहिये। इससे ओर कुछ नहीं, तो यह लाभ 
तो होगा ही कि जल्दवाजी न हो सकेगी, तथा पहली सभा . 
ՏՅԱ स्वच्छन्द ओर अभिमानी न होगी, जितनी दू सरी सभा 
के अभाव में, हर समय अपनी विजय का विइचास रखने की 
दशा में, उसका होजाना सम्भव हे । आज फल कितने हो 
देश इस सिद्धान्त को ध्यान में ազն कि दूसरी सभा 
शासन नीलि की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहाखिक աալ 
बनाये रखे और आकस्मिक परिवबेन न होने दे। 


६८ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


ससककर | 
ऱ्य | 





इंगलेण्ड का अनुभ्षव==लत्तरहवीं शताब्दी के मध्य 
मं इंगलेण्ड ने एक सभा से कास चलाने की पद्धति की परीक्षा | 
की थी । जैसा अन्यत्र बलाया गया है, सन्‌ १६४६६०१ | 
बादशाह के पद्‌ का अन्त कर दिया गया था । उखी समय 
सरदार समा भी अनावश्यक ठहरादी गयी थी । इंगढेण्ड ने 
बिना बादशाह, और केबल एक ही व्यवस्थापक सभा द्वारा 
राज कार्य चलाने छा ग्यारह वर्ष अनुभव किया, परन्तु अन्ततः 
यह अनुसव ՀՈՎՀ तथा उत्साह-वद्धक न रहा ओर उपे, 
बादशाह तथा सरदार सभा, दोनों को पुनस्थापित करना पड़ा। | 


यह नहीं कहा जा सकता कि यहां इस दूसरी Վան. 
सद्स्य ՎԿ सुयोग्य अनुभवी, और सावजानिक हिताभिळाषी . 
हें, जसे वे वास्तव में होने चाहियं। अधिकांश सरदार बड़े | 
ज़मीदार, या धनी व्यापारी आदि होने झे कारण आलसी, | 
ऐइवये-प्रेमी, और अनुदार Հ, तथा सुघारो का विरोध करना 
और येन केन प्रकारेण अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक (या 
सामाजिक ) अधिकारों की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य 
समझते हें । परन्तु सब साधारण और विशेषतया प्रतिनिधि 
सभा के सदस्यों का भी तो आचार व्यवहार इतना उन्नतं 
नहीं है, जितना कि वह उस दशा में होना अत्यन्त आवश्यक 
हे, जब कि पक ही सभा द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था 
यथेष्ट उपयोगी हो सके। इस लिए यहां सरदार सभा चढी 
आरद्दी हे, और कुछ सीमा तक उपयोगी भी समझी जा रही दै। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





सरदार सभा को संगठन--इस समा में इस समयं | 
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छगमग सात सौ सद्स्य रहते हैं। कुछ ապ का व्यौरा 
इस प्रकार हे | 
३ शाही खानदान के ' ढाड ?। 
३ प्रधान छाट पाद्री या ' आकंविशप ' ( Archः 
bishop ) । 
२३ लाट पाद्री या ' ԾԱՎ: ( Bishop ) 
६१३ संयुक्त राज्य के ` छाडे * 
१८ ड्यूक ( Օատ)» 
२९ मारक्किस ( पप ऽऽ ) # 
१२४ अलं ( E278) ® 
६४ वाइकाउंट ( Viscounfs ) % 
३७८ वेरनं ( Barons ) # 
१६.सकारटेण्ड के लाड, जो प्रत्येक पाछिमेण्ट के आरम्भ 
में निर्वाचित होते हैं। 


२८ आयळँड के लाड़ौ के प्रतिनिधि, ये जन्म भर के 
लिए निर्वाचित होते हें । 


६ न्यायाधीश लाड, जन्मभर के लिए | 


इस प्रकार इस सभा में विशेष अधिकार उनही छोगों 








# इनका दर्जा इसी क्रम से होता दै, जिसमें ये लिखे गये हैं, अर्थात्‌ 
«ազա: सबसे ऊंचा होता हे, फिर क्रमशः 'मारविविस' आदि का 


दर्जा होता है । 
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————~ 
——— 





को होता है जो बंशागत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। ये 
- Ր, ի Հ - >, ० 
प्रायः स्वभाव छे ही परिवतन-विरोधो होते हें । 


2 


«Հ लाडे ? केवळ बादशाह ही बना सकला हे ! सघ 
«ԱՏ: परस्परागत रहते हें । इस पद का कोई त्याग नहीं 
कर सकता | निट लिखित व्यक्ति सरदार सभा के सद्स्य 
नहीं हो सकते ;-- 


१--स््रियां, 

२-नावालिग, 

३ विदेशी, 

३—दिवालिये, और 

५-— राजद्रोह या किसी घोर अपराध के अपराधी | 


सदस्यों के विशेषाधिकार--इस सभा के सदस्यों के 
विशेषाधिकार निम्न लिखित हैं :— 


क-सरदार समा म भाषण- स्वातं त्रय, 


बाद तक, किसी दीवानी मामळे मे गिरफुतार न हो सकना। 


ग--साव जनिक विषय छी बात करने के लिए बादशाह 


से मिलना, और, 


ख--पोल्मिंट का अधिवेशन आरम्म होने से चालीस | 
दिन पहले से लेकर, अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दित | 
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घ--राजद्रोह या अन्य घोर अपराध छगाया जाय, तो 
उसकी सरदार सभा द्वारा ही जांच होना । 


सरदार सभा का कार्य क्रम--सरदार सभा का 
छाये ४॥ बजे आरस्भ होता है और ८ बजे तक समाप्त होजाता 
है । इस सभा म काम करने के लिए सदस्यो की न्यूनतम 
संख्या तीन रखी गयी है । परन्तु किली कानूनी मसविदे पर 
विचार करने के लिए तीस सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक 
होती है। 

कानून सम्बन्धी अधिकार-प्रत्येक कानूनी मसविदा 
बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पहले सरदार 
सभा में विविध मंज्ञिळें तय करता है । घन सम्बन्धी कानूनी 
मसबिदे पहले पहल सरदार सभा में उपस्थित नहीं किये 
जा सकते । उन्हे छोड़कर अन्य सब मखविदे पहले 
प्रतिनिधि सभा में भी पेश किये जा सकते हैं, ओर, सरदार 
सभा में मी । सरदार सभा को किस किस प्रकार के मखविदे 
के सम्बन्ध म कितना अधिकार है, इसका वणेन पिछले 
परिच्छेद में किया जा चुका हे । 

शासन सम्बन्धी अधिकार-=सरदार सभा को घन 
सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर कोई अधिकार न होने के 
कारण डले मन्त्रीदळ पर भी कोइ नियत्रण अधिकार नहीं 
है । मंत्रीदळ अपने शासन काये के लिए प्रतिनिधि 
सभा के प्रति उत्तरदायी हे, सरदार सभा के प्रति नहीं। 
यद्यपि खरदार सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन 
कार्य के सस्बन्ध में प्रश्‍न पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष 








ՏՅ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


मत न सी त Ա ՐԱՅ ՅՐ  Յխ րա 








2 मा 


महत्व नहीं रहता | यदि मन्त्री मण्डल किसी प्रस्ताध के 
सस्घन्ध में सरदार समा में हार जाय तो उसे अस्ती फा देने 
को आवश्यकता नहीं होती । तथापि सरदार सभा का शासन 


काय में गोण रूप से काफी प्रभाव रहता है । मन्त्री मण्डल | 


के कई सदस्य सरदार सभा के सदस्य होते हैं, भौर उन पर 
सरदार सभा छा प्रभाव पड़ता ही रहता है | 


न्याय सम्बन्धी अधिकार==न्याय काये के सम्वन्ध 
में सरदार सभा को कुछ पेसे अधिकार हैं, जो प्रतिनिधि 
सभा को प्राप्त नहीं हैं । किसी “ढाडे ? की राजद्रोह या अन्य 
घोर अपराघ सम्बन्धी जांच, खरदार सभा मे ही होती हे। 
ԹՆԵ की जागीर से सम्बन्ध रखने वाले सुकददमो का निर्णय 
भी खरदार सभा ही करती हे । यदि प्रतिनिधि सभा किसी 
पर असियोग ( Լոքօոծհուծոն ) चल्लाती है तो वह सरदार 
सभा में ही चछा सकती हे। ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी 
अपीळ इली सभा म सुनी जाती है। उपयुक्त न्याय-काय के 
लिए छः ' लाड? नियुक्त रहते हैं, इन्हे अपील खुनने बाळे 
छाडे ( Lords օ8 09009] ) कहते हैं; किसी न्याय-कार्य 
के समय इनमें से लीन की उपस्थिति आवश्यक हे! 


सरदार समा का सुधार--जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है, सरदार सभा के अधिकांश सदस्य वशागत होते हैं। 
इसलिए इस सभा को देश की किसी श्रेणी के लोगो की 
प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता | इसके सदस्यों की संख्या 
भी काफी अधिक हे; ओर, जैसे जैसे नये Մ बनाये պեն, 
इनकी संख्या बढ़ते रहने की सम्भावना है। डेढ़ सो वर्ष पहले 


Fr 
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इनकी संख्या लगभग दो लौ के थी, यह संख्या ողա: बढ़ते 
बढ़ते अब खात खो के छगभग पहुंच गयी है । 


सन्‌ १९११ ६० के कानून में यह भी निश्चय किया गया 
था कि इस सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक लिद्धान्तो पर 
चुने जाया करें, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ऐसी 
योजना तेयार नहीं हो पायी है जो सब दलों को मान्य हो । 
समस्या बहुत जटिल है | यदि इस सभा के सदस्य निर्वाचित 
रखे जांय तो यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि किन պա 
को निर्वाचन-अधिकार दिया जाना चाहिये । जब सरदार 
सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी, तो वह घन सम्बन्धी 
कानूनी ससविदों पर अधिकार रखना तथा मन्त्रियो का 
नियन्त्रण करना भी चाहेगी । प्रतिनिधि सभा इसे ये अधिकार 
देना पसन्द न करेगी । दोनों सभाओं के छाय में बड़ी डळझन 
पड़ जायगी । इनही कठिनाइयों के कारण खरदार सभा के 
सङ्कठन=जुघार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव स्वीङत नहीं हो पाता । 





नका ԿԱՅԾ, 
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जब एक वार स्वाधीनता का संग्राम छिड़ जाता हे तो पीढ़ियों तक 

रक्तपात पूवेक्र चलता रहता हे । चाहे अनेक बार घबराहट हो, अन्त में 
0 

विजय-प्राप्ति अवश्यम्भावी है । -- लाडु बाइरन 
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प्राक्थञ्ग=्=पहले यह बताया जाचुका है, कि ब्रिटिश 
संयुक्त राज्य में, आरस्भ में शालन अधिकार बहुत कुछ 
बादशाह को था, प्रजा को बहुत कम अधिकार था; अब 
स्थिति इसके बिळकुळ बिपरीत है, बादशाह को नाम मात्र 
के अधिक्रार हैं, प्रजा-प्रतिनिघि ही सब शाखन काय का 
संचालन और नियन्त्रण करते हैं । यह परिवतेन किस प्रकार 
हुआ, क्या क्या मंज़िलें तय को गयीं, उपस्थित कठिनाइयां 
किस तरह हळ हुई इन बातों का विचार इस परिच्छेद मे 
करना है । 


छटे परिच्छेद मे यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार 
प्रज्ञा ने ԵՑ पहल कुछ विशेष अधिकार ' म्रेगना चार्टा' 
( महान अधिकार पत्र ) द्वारा, सनू १२१५ इ? में प्राप्त 
किये थे | 


प्न 


महान आधिकार पन्ननइलकी कुछ घाराय इस प्रकार यी- | 
१-ऱसभा की अनुमति विना कोई कर नहीं लगाया जायगा । 


२--गेर-कानूनी ढग से किसी की जान माल या वैयत्तिक स्वतंत्रता 
पर अधिकार न किया जायगा, किसी निरपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार या 
कृद नहीं किया जायगा, किसी को कानून की रक्षा से वंचित नहीं किया 
जायगा | सब के प्रति जाति के नियमों के अनुसार, जूरी द्वारा समान न्याय 
किया जायगा । 


Մ ՏՅ अधिक्कार पत्र में और भी बहुत सी महत्व पूणे बाते 
थीं। परन्तु रब छा सूळ यह था कि, ( क ) զոտ अपने | 
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कार्यों में प्रजा की सम्मति लेने को बाध्य वेश का 
राज्य प्रबन्ध प्रजा को इच्छा के ՀՅ या छरे, आर (ख) 
प्रज्ञा एक आदमी (զան) के बजाय कानून ՀԱ 
शाल्िल होने लगे । 






न्ता के आधार पर पीछे बहुत से कानून 
तः यष्ट अधिकार-पत्न ब्रिटिश नाग के सादी 


अ 
Է का आधार-शिला कहा जा सकता 


ԳԱՅՐ और बादशाह के अधिकार--तेरहर्ची 
चौदहवीं और एंद्रहबी शताब्दी मै पाछिमेंट ने चाइ प्रकार Յ 
राजनैतिक अधिकार प्राप्त किये । इसने ऐडवर्ड द्वितीय, श्चिड 
द्वितीय, ( तथा पीछे रिचड तृतीय और «ազ प्रथम) सें 
डनके मनमाने कायौ के लिप जवाब तलब किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि इंगळंड का शासन, क्रमश परिमित 
या वध राजतंत्र होगया । 


सोळहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक Չի को जसे तसे युद्धों 
से छुटकारा पाते की चिन्ता थी। उन्हे शान्ति की, तथा अपना 
जीवन निर्वाह करने के उपायों की खोज थी । इन्हे प्राप्त कर, वे 
सोळहडीं शताब्दी के उत्तराद्ध मे राजनेतिक अधिकारों को 
प्राप्त करने की ओर ध्यान देने लगे | «ՅՅ Ա के शासकों 
और विशेतया महाराणी ऐलिज़ेबेथ ने बुद्धिमानी से राज्य 
करके प्रजा के सुख की सामग्री एकत्र की, और अन्य देशों को 
परास्त किया। इस लिए छोगों छा इनसे विशेष विरोध न 
हुआं | परन्तु शिक्षा और व्यापार को क्रमशः बृद्धि होने पर 
ढोग में ԿԱՑԱ के भावो का उदय हुआ ओर परिणाम- 
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स्वरूप सत्तरहवीं शताब्दी में स्टुअट दश छे स्वेच्छाचारी 
बादशाहों और Հայա ՎԱՅ खूब झगड़े हुप । 


पारस्पारक संघर्ष==वादशाहों ने व्यापार पर कर 


लगाये और जबरदस्ती ऋण भी छिया, परन्तु छाम । 
चलता न देख, इन्होंने बार बार पाछिमेन्ट की शरण ळी। | 
जब पालिमेन्ट ने इनकी इच्छानुस्यार घन देना या कर 
लगाना स्वीकार न किया तो इन्होने उसे विजन कर 
दिया । इस प्रकार घन की समस्या बराबर बनी रही। 
याइ प्रथम ने तीसरी वार सन्‌ १६२७ ६० में पालिमेन्ट का 
अधिवेशन कराया, तो उसने अधिकारों का आवेदन (Petition 
օք R९६5} उपस्थित कर दिया, जिसकी सुख्य घाराये | 
ये थीं।-- ) 


(१) जब तक पालिमेन्ट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को 
कर या ऋण देने के लिए वाध्य नहीं कर सकता | 


(२) बादशाह किसी आदमी को केद नहीं कर सकता, जबतक | 
कि वह ऐसा करने का कारण न बतादे, जिससे वह आदमी न्यायाधीझों | 
के सन्मुख अपना निणय करा सके | 


ՀԱՅ को अपनी इच्छा न होते हुए भी ये बातें स्वीकार 
करनी ՎՅԱ: अधिकारों का आवेदन, कानून घन गया । और, 
बादशाह को अभीष्ट घन प्राप्त होगया । परन्तु इसके बाद 
उसने ग्यारह वषे ( १६२९--४० ) तक बिना पाछिमेन्ट के 
शासन किया | पश्चात्‌ जब पाठिमेन्ट का अधिवेशन हुआ तो 


MT 
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ՎԱՎ: ने ग्र-कानूनी कर बन्द कर दिये तथा कई उपयोगी 
नियम बनाये । 


प्रजा की विजय--सव्‌ १६४१ ३० में प्रतिनिधि सभा 
ने महान्‌ विरोध पत्र ( Grand Remo0nstrance) उपस्थित 
किया, इसमें एक मांग यह सी थी कि जब तक पालिमेन्ट 
स्वीकार न करे, सन्जियों को नियुक्ति न की जाय । बादशाह 
के अवहेलना करने पर, उसका पालिमेन्ट Վ युद्ध हुआ, 
जिसमें बादशाह को परास्त होना, ऑर अनन्तः सुकृदमा चलने 
पर व्यायाधीशों के निर्णय տ अलुलार प्राण-देड Հա 
पड़ा । इस प्रकार पालिभेन्ट की अद्भुत विजय हुई । हां, कुछ 
समय पीछे वह ԿԱՅ शक्ति से दब गयी । इसने ग्यारह वष 
( १६४९--६० ) बिना बादशाह के शासन करने को परीक्षा 
की, परन्तु इसमें यह सफल न हुई। और, बादशाह के पद्‌ 
पुनः स्थापना ( Restoration ) करनी एड़ी । परन्तु जब 
चाटले द्वितीय तथा उसके बाद जेम्स द्वितीय ने प्रजा के 
अधिकारों का लिहाज़ न रखकर कंथोलिक घम बालों का 
पक्षपात किया, तथा बादशाह के“ देवी (या ईइवर दत्त ) 
अधिकार ' के सिद्धान्त को व्यबहार म ढाना चाहा तो 
प्रजा ने यथेष्ठ विरोध किया । जेम्स के समय इंगलेण्ड मै 
महान क्रान्ति ( ९४ Re४०।0०० ) हुई | पालितिस्ट 
ने տա दामाद विलियम को, लो आरेंज का ագ 
था, बुला भेजा उसके, एक भारी डच सेना सहित, आजाने 
पर सारा इंगछेण्ड उस की ओर होगया और जेम्स को वहाँ 
से भाग कर ही अपना पेड छुटाना पड़ा । इंगलूण्ड के शासन 
का सार विळयम ( तृतीय ) और उसकी स्त्री मेरी को सौप 
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տապա. 


दिया गया ՅՅ अवसर पर ( १६८५ ) पालिमेन्ट ने अधि- 
कारों का मछविदा ( Bill ० Rich) स्वीकार किया 
जिसी सुख्य बातें इस प्रकार हैं: 


१--कोई केथलिक मतावलम्वी व्यक्ति बादशाह न हो सकेगा | 
२--बाद्शाह को राज नियम भंग करने का अधिकार ՀՈՅ | 


३--पालिमेंट (प्रतिनिधि सभा) का निर्वाचन 35 हुआ करेगा | + 


[ पहिले कभी कभी बादशाह ही इस बात का निर्णय कर देता था 
कि किस किस աա से कितने कितने प्रतिनिधि आवे | एवं, कभी कभी 
ऐसा भी होता था कि प्रतिनिधि सभा ही अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 
थोड़े थोड़े आदभियों की बस्तियों को प्रतिनिधि भेजने का अधिका( 


दे देती थी। ] 


४--पालिमेन्ट में सभासदों को भाषण करने की स्वतत्रता होगी, और 
उनकी अनुमति बिना कोई कर न Յո जायगा | 


यह भी निश्चय किया गया कि बादशाह को भारी Յա 
रखने का अधिकार नहीं हे! 


इस्त प्रकार इस क्रांति से राज-छत्ता प्रजा के हाथ में. 
आगयी, पालिमैन्ट को राज-कोष पर पूरा अधिकार हो गया, 
आर उसकी शक्ति यहां तक बढ़ गयी कि बादशाह के निजी 
खुखे के लिए भी पालिमेन्ट की स्वीकृति अनिवाये होगयी ! 
( राजघराने के व्यय के विवरण को “ सिविछ लिस्ट" 
कहते हें ) । 
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संक्षेप म कहा जा खकता है कि Հաղ शताब्दी तक 
प्रतिनिधि संभा पर बादशाह (तथा सरदार सभा) का 
प्रभुत्व रहा । सतरहवी शताब्दी में इसका प्रभाव क्रमशः 
बढ़ने छगा। कुछ प्रयत्नों के बाद यह निश्चय होगया कि 
सावेजनिक तथा धन सस्घन्धी कानूनी սանն पहले 
प्रतिनिधि सभा में उपस्थित किये जांय, तत्पश्चात्‌ सरदार सभा 
मे; और अन्त में बादशाह की औपचारिक (F07m2]) स्वीकृति 
से काम में लाये जांय! फिर चीरे धीरे प्रतिनिधि सभा के 
अधिकार बढ़ते गये! 


वेयक्तिक स्वतन्न्रता--बट्टधा ऐसा होता था कि 
बादशाह अथवा अन्य अधिकारी अपने विरोधियों को 
निरपराध होते हुए भी अपरिमित काळ के लिए कृद कर देते 
थे । यद्यपि ऐसे व्यक्तियों के लस्बन्ध में कभी कभी न्यायालयों 
के लिखित सूचना निकाल देने पर, जेळर उन्हें निर्धारित 
ՎԱՎ पर अदाळत में उपस्थित कर देते थे, इससे उनके 
विषय Կ समुचित न्याय होजाता था । तथापि सन्‌ १६७९ 8० 
से पूर्वे, प्रायः लोगों को वेयक्तिक स्वतन्जता का यथेष्ठ अधिकार 
नथा। उक्त वषे पाठमंड ने ' होबयस काप्स զա 
( Habius Corpus १0 } पास करके इस अभाव को दूर 
छरे दिया । # 








~ —S 


+ इससे उन लोगों की शारीरिक स्वाधीनता की रक्षा की गयी जिन 
पर कोंडे अपराध ( 07/0९ ) करने का अभियोग ող गया हो | 
यदि बिना वारंट के कोई मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाय तो उप्ते इस 
एक्ट के अनुसार शीघ्र ही छुटकारा पाने का अधिकार है | यदि वह वारट 
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पालिंमेन्ट का जीवन काल--आस्स्स में बहुत समय 
Յա इस विषय का कोई नियम नहीं था कि पालिमेन्ट का 
चुनाव कितने समय वाद्‌ हो, जब जब बादशाहों को युद्ध 
आदि के छिए घन की जरूरत पड़ती, या कोई नया कर छगाना 
होता था, तभी वे पालिमेन्ट का अधिवेशन करते थे । १६४१ 
Հ वाषिक कानून पास ՅՅ था । सन्‌ १७१६ ई० में कानून 
चना कि Աշա» का चुनाव प्रति सातवें वर्ष हुआ करे । यह 
नियम सनू १६११ ई० लक रहा | उस्र वषे से प्रत्येक नयी 
पालिमेन्ट, का जीवन पांच वर्ष तक परिमित कर दिया गया है। 


सुधार कातून--अठारहवी शताब्दी के छगभग पूर्ण 

भाग तक, बादशाह और उसके मन्त्री होशियारी से छोगों 

फो रिइदत देकर तथा डजड़े हुए नगरों की ओर से चुने जाने 
բ «ՖԻ 

वाले प्रनिनिधियों पर अपना दबाब डालकर, पाछिमेन्ड में जले 


छोगों को चाहते थे, बेसों का बहुमत प्राप्त करने मे, बहुत कुछ, 


सफल होजाते थे । क्रमशः लोगों में राजनेतिक विषयों की 
दिळचस्पी बढ़ने छगी । इसके परिणाम-स्वरूप सन्‌ १८३२ ३० 
में पाछिमेंट के चुनाव के सुधार का कानून या रिफ़ामे बिल 
( Reform Bill ) पाख हुआ। इसमें पािमेंड का संगठन 
बहुत बदळगया । जिन उजड़े हुए नगरों की ओर से क्षेवल 
उनके स्वामी अमीर लोग ही प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके 
द्वारा किसी अपराध करने के अभियोग पर पकड़ा गया हे तो साधारण 


अपराघ के मामले में वह जमानत पर छोड़ दिया जाता है | यदि अपराध 
बड़ा हुआ तो उ शीघ्र विचार किये जाने की व्यवस्था की जाती है। 





= खुपाश्बदास गुपत । 
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प्रतिनिधि लेना बन्द या कम फरदिया गया। जो नये नये 
व्यापारी नगर बल गये थे, उन्ह प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 
द्या गया । «Վ प्रकार अमीरों क्री शक्ति कम होकर, 
व्यापारियों छे अधिकार बढ़ गये । 


जनता का अधिकार पञ्ञपूर्वोक छुघार कानून 
पाल होजाने एर सी बहुत से आदमी असन्तुष्ट थे। व्यापारियों 
ओर ढुकानदारों को मताधिकार प्राप्त होगया था, परन्तु मञ्च 
डूरों को प्रायः नहीं मिला था । अतः लोगों में क्रमशः आन्दोलन 
होता रहा, और अन्ततः बहुत से आदमी जनता के अधिकार- 
यन्न या ' पीपढल चाटेर ' (P९०।९5 C2०7) का समथन 
करने वाले होगपे | इन्हें * चा्टिस्ट ? ( Chari5$) कहा 
जाता हे | रून १८४८ ई० में इन्होंने निस्न लिखित मांगे 

- उपस्थित कीं ¬ 


१--इक्कीस वष या इससे अधिक आ वाले सब आदमियों को 
मताधिकार हो । 


२--निर्वाचन के लिए राज्य को, वावर बराबर के निर्वाचन~ज्रिलों 
( Blectoral Districts ) में विभक्त कर दिया जाय | 


३-—मत या ' वोट ? पर्चे डालक(, भर्थात्‌ 'बिलट' द्वारा, लिये ակ | 


४--प्रत्येऽ आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उक्षके पास कुछ 
जायदाद हो या न हो | 


५--पालिमैम्ट के सदस्यों को तनख्वाह मिला करे | 


छि 
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सरकार ने उस समय तो इस आन्दोलन का दमन कर 
दिया, परन्तु उसे १८६७ Վ दूसरा सुधार कानून पाख करके, । 
नगरों म रहने वालों को मताधिकार देना पड़ा। पीछे सनू | 
१८८४ १० Վ तीसरा सुधार कानून पाल करके «ազա. 
मत देने वालों व्ही संख्या बढ़ादी गयी । उपयुक्त मांगों भे से 
ने० ३ और ५ कानून बन चुकी हैं। 


४5 ८55८७ 


१९११ का पालट एक्ड; ՊԱՊՎ सभा का 


विजय-ईगर्लेड की राजनेतिक दळबन्दी का वणन अन्यत्र 
किया गया दे । डन्नीसवीं Հաա: म वहां प्रधानतया दो «5 
या पाडियां ( P7६९४) थीं, उदार और अनुदार । परन्तु 
सरदार सभा फे अधिकतर खद्स्य प्रायः अलुदार होते है, 
«ԱԿ जब कभी प्रतिनिधि लमा में उदार दळ वालों का 
बहुमत हुआ और उन्होंने सार्वजनिक हित का कोई नियम 
प्रचलित करना चाहा तो चह प्रायः सरदार सभा द्वारा रद्द 
कर दिया जाता । इस निरन्तर की हार ने उदार दछ को 
सरदार सभा का विरोधी बना दिया । उन्हें बार बार यह 
अनुभव हुआ कि यह सभा हमारे मागे में कांटा स्वरूप है, | 
इस यदि सवेथा दूर करना सस्भच न भी हो तो 
इसकी शक्ति तो भरसक कम की जानी ही चाहिये । 
सनू १९१० ३० में, प्रतिनिधि सभा ने इख आशय का 
कानूनी मसविदा उपस्थित किया | सरदार सभा उसे पास 
करना नहीं चाहती थी । परन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि | 
स कातून को पास करने के लिए, बादशाह द्वारा पेसे 
आदूमियां को काफ़ी. संख्या सं सरदार बनाकर, सरदार समा 
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में प्रविष्ट किया जायगा, जो उस कानून का समर्थन करें, 
तो सरदार खभा ने अपना विरोध हटा लिया, और वह 
मखविदा पास छोगया[। यह सन्‌ १९११३० का पार्छिमिंट एक्ट 
कहलाता है | इसकी सुख्य घाराये इस प्रकार 8- 


» 
१--किसी धन सम्वन्धी मसविदे को, यदि प्रतिनिधि सभा स्वीकार 
करले, तो चाहे सरदार सभा उसे स्वीकार करे, यान करे, राजा की सम्मति 
से वह काय में परिणत होजायगा | 


२>-यदि किसी सावजनिक या कानूनी मसविदे पर सरदार सभा 
ओर प्रतिनिधि सभा में मत सेद हो तो वह मसविदा ज्यों का त्यों 
प्रतिनिधि सभा के अगले अधिवेशन में पेश होगा | प्रतिनिधि सभा के. 
तीसरी बार उसे पास कर लेने पर, तथा दो व का समय व्यतीत 
होजाने पर, फिर सरदार सभा से पूछने की आवश्यकता न रहेगी [| 
बादशाह की स्वीकृति से वह कानून बन जायगा | 


३-=प्रतिनिधि सभा का नया चुनाव प्रति पांचे वर्ष होगा | 


इस कानून से सरकारी कोष तथा घन सम्बन्धी कानूनी 
मसविदों पर प्रतिनिधि सभा का पूणे अधिकार होगया |: 
सरकारी आय का बड़ा भाग सावजनिक करों से वसूल होता ' 
है, अत: इस विषय में जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार 
होना ही चाहिये | उपयुक्त कानून से इंगळेड की शासननीति 
के सम्बन्ध में भी प्रतिनिधि सभा का, सरदार सभा पर प्रभुत्व 
होगया । रहा बादशाह, उसकी स्वीकृति तो प्रत्येक विषय में 
मचय ळी जाती है; परन्तु वद्द एक शिष्टाचार मात्र है! इस 


` 
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प्रकार इंगलेंड का शासन वास्तव में प्रतिनिधि सभा के हाथ 
में होगया । 


पाठकों को ज्ञात हे कि किस प्रकार इस सभा ने पहले 
कर-निर्धारण के अधिकार को प्राप्त करने की ՀԹ तय की। 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इसे व्यवस्था पर 
नियन्त्रण करने छी शक्ति मिल गयी । कुछ प्रयत्नो के बाद, 
आख़ीरी मंजिल भी तय हो गयी, अब यह शासकों को भी 
नियन्त्रण करने वाळी बन गयी है । 


उपसेहार--उपसुक्त विवेचन से यह ज्ञात होगया कि 
अंगरेज़ जाति ने किस प्रकार निरन्तर «ՀԱ पूवक आन्दोलन 
करते रहकर, अपले राज्य को बहुत कुछ अनियन्त्रित राजतंत्र 
से, परिमित या वेच राजतंत्र में परिणत किया; यहाँ तक कि 
अब बादशाह प्रायः नाम मात्र का बादशाह है, और, सब 
शालन अधिकार मन्त्री मंडळ को हैं जो जनता के प्रतिनिधियों 
द्वारा संगठित प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 
यद्यपि प्रजातंत्र के «ԱՎ को प्राप्त करने मे ար कुछ और 
भी सुधारों की आवश्यकता होगी, इंगळेंड में प्रजातंत्र का 
युग आरम्भ होगया है । यह युग कब से आरम्भ हुआ, यह 
तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जैसा पहले कहा गया है, 
यहां शासन पद्धाति का विकास ऋषश:, मंजिल द्र मंजिल 
हुआ हे, तथापि मोटे हिसाब से ऐसा कहने में कोई चुटि न 
होगी, कि यह युग उन्नीसबीं शताब्दी, तथा उसमे भी सन्‌ 
१८३२ ३० से आरम्भ हुआ । इससे स्पष्ट है कि यह युग अभी 
सौ वषे का भी नहीं हुआ | इखले पहले भी जनता ने बहुत , 


կ 


राजनेतिक दलबन्दी ब्य्‌ 








से स्वत्व प्राप्त किये थे, पर उनसे अधिकतर घनवानो की 
शक्ति बढ़ी थी । गत खी वषो म साधारण जनता को थाल्न 
कार्य में विशेष स्थान मिलने लगा है | सन्‌ १2११ ६० के 
सुधार कानून का इख मं विशेष महत्व है । खम्मघ है, कुछ 
समय पश्चात जनता का ही पुणे अधिकार हो जाय। 


दुखका परिच्छेद, 





տ ՏՏ ա. 
राजनातक दळबन्दा 
स्वतंत्र देशों में पुरानी पार्टियों को गिरा कर जो नयी पार्टियां उठती 


है, उन पर उत्सुकता-पूण नेत्रों से टकटकी वांधी जाती दै । उनमें जोश 
होता है, उत्साह होता है, ओर काये करने की घुन होती है । 


ՀՀ स्वत्यत्त सिद्धान्तालंकार। 


प्राक्षषन--राजनेतिक दूल या 'पार्टी' ( Թուեջ ) ऐसे 
मनुष्यों के समूह को कहते हैं, जिनके, तत्कालीन मुख्य राज- 
नेतिक प्रइनों पर पक ही प्रकार के विचार हों, और जो 
राज काज मं इन विचारों का प्रचार करने के लिए संगठित 
हुए हों । इंगढेंड म सरकार का कभी एक राजनेतिक दळ के 


', 
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हाथ में होना, फिर उसके हाथ से निकल कर दूसरे दल के 
हाथ में चला जाना, वहां के शालन की एक महत्व-पूणे 
विशेषता हे । इस परिच्छेद में हम यह զգան कि «ղեր 
के शासन काय में दल्वन्दी की. प्रथा केसे «ապ तथा 
विकसित हुई । 


५, पहले बहुत समय तक ԿԵ: में भिन्न सिक्न राज- 
नेतिक दळ नहीं थे। वास्तव में सोलहवीं शताब्दी हक 
द्ळबन्दी फे लिए अनुकूल स्थिति ही नहीं थी । जनता में 
उस समय तक राजनेतिक जाग्नुति नहीं हुई थी । वह बहुत 
कुछ अपने बादशाहों के अधीन ԿԲՀ अधिवेशन 
बहुत कम होते थे । उसके सदस्यों को ऐसा अवसर नहीं | 
मिळता था कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह պատ और | 
किसी विषय पर अपना मत संगठित कर सकें | बादशाह | 
खास ख़ास व्यक्तियों को ही मंत्री चुनता था, दुसरो को 
सरकारी कार्य का ज्ञान या अनुभव बहुत कम होता था। 
इस लिप मंत्रियों का वास्ताविक विरोध भी उस समय तक 
नहीं होता था, जब तक कि ՎԵՏ» उनके विरुद्ध अपने 
अधिकारों का उपयोग करने पर, पूरी तौर से कटिवद्ध 
न हो जाय | 


| 

| 

> क 35 > ` | 
ढुलबन्दा का सूत्रपात--रेगछड में राजनेतिक दलों | 
की पहली झांकी स्टुअट वेशी बादशाहों के समय में होती 
है। ये बादशाह अपने अधिकारों को इश्वर-द्त्त समझते- थे | 
इसके विपरीत, पालिमेंट के बहुत से सदस्यों का मत था कि 
उन्हें. बादशाह पर नियंत्रण करने का अधिकार. है । इस मतः 





>> 
राजनतिक दलबन्दी ७ 








सेद्‌ के कारण इगळेंड में बडा गृह युद्ध ( Civil War ) 
हुआ | उसमें पाछिमेंट की सेना की विजय हुई | बादशाह 
चाटले प्रथम के बघ छिये जाने का उछेख पहले किया जा 
चुका है। इस समय से पालिमेट में दो दळ हो गये, एक 
राज्ञा Գ समथक, दूसरे प्रजा पक्षीय । 


कुछ वर्षे प्रजा पक्षीय लोगों का बोलवाला रहा | उनका 
नेता आछिचर क्रामवेल देश-रक्षक की उपाधि से, प्रधान 
अधिकारी रहा । राज गद्दी खाली पड़ी रही । परन्तु ऋामचेल 
की सत्यु के बाद, यह बात दूर हो गयी । उसका पुत्र अयोग्य 
था | राजकीय पक्ष के छोगों का बहुमत हो गया । «ազ 
प्रथम का पुत्र चाळूल द्वितीय राज गद्दी पर बैठा दिया गया | 


“डोरी? ओर “विग[---इल बादशाह का भाई ( जेम्स 
द्वितीय ) पक्का रोमन केथलिक था, उसे गद्दी पर बेठने का 
अधिकार न रहे, «Կ आशय ազատ मखविदा पालिमेंट 
मं उपस्थित किया जाने पर, पुनः दोनों दर्ळो का परस्पर में 
विरोध हुआ | जेम्स द्वितीय के तरफ़दार 'टोरी' ( 7079 ) 
और उसके विरोधी 'विग' ( ए॥४४ ) कहलाने छगे। सक्षेप 
मे, शासन पद्धति के छिए 'टोरी' संरक्षणात्मक भाव रखते 
थे और “विग”, सुधारक | 


सरकार की बागडोर कभी एक छल फे हाथ म चली 
जाती, कभी दूसरे के में | पहले कहा जा चुका है कि 
अठारहवीं शताब्दी म दो बादशाह--जाज प्रथम, और जाज 
द्वितीय--अंगरेज्ञी भाषा न समझ सकने के कारण मञ्जी 
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मंडळ के वाद्‌ विवाद में भाग नहीं ले खकते थे, «ԱՅ शालन 
अधिकार बहुत कुछ प्रधान मत्री के हाथ में बळा गया । यह 
मंत्री उस दळ का नेता होता था, जिसके स्ूद्स्यों की 
पाळिमेंट म अधिक संख्या हो। सर ԿՎՏ बाळपोळ पहला 
प्रधान मेत्री था । 


जाज तृतीय के शासन ոճ इंगछेण्ड के उन डपनिवेशों 
ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब अमरीका के संयुक्त 
राजय कहते हैं। ' विग ? दळ के रूद्स्यों की उनसे सहानुभूति 
थी, वे उनकी इख माग को स्वीकार करने के पक्ष में थे कि 
बिना उनकी रज़ामन्दी के उन पर कर नहीं लगाया जा सकता। 
परन्तु रोरी दळ के अधिकारारूढ़ होने के कारण उक्त अभरी- | 
कन उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमें अन्ततः उनकी 
विजय होने से “ टोरी ' दळ का प्रभाव घड गया और खरकार 
की बागडोर ' विग ' दळ फे हाथ म चली गयी । 


सन्‌ १७८९ ३० में फ्रांस की राजकान्ति हुई । कुछ बघे 
वाद्‌ विङ्ववादियों के अत्याचार हुए तो इंगलेंण्ड में ' विन? | 
दळ वालों का प्रभाव कम रह गया; और “टोरी' दळ मै 
ज़ोर पकड़ लिया; ओर, नेपोलियन के साथ युद्ध रहने तक 
“ टोरी ' दळ का ही प्रभुत्व रहा । युद्ध समाप्त होजाने पर | 
ठोगों के विचारों में क्रमशः परिवर्तन हुआ, तो पुनः विग ' 
दळ पदारूद़ होगया; और उसके प्रयत्न से १८३२ ई० में 
पा्िमैन्ट के निर्वाचन सम्बन्धी सुधार के लिप 'रिफामे पक” 
पास दो गया, जिसका उलेख अन्यत्र किया गया है | 


उदार ओर अनुदार दल--उन्नीखवीं शताब्दी के 
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आरम्भ मं ' विग ? और ' दोरी ' दूळों के नाम क्रमशः उदार 
या * टिदरळ ' ( L0०0] ) और अनुदार या “ कंजवटिव 
( Conservafire ) होगये। उदार वे छोग कहलाते हैं जो 
वर्तमान परिस्थिति से अंसलुए तथा उसे ԱՎԱՅ के इच्छुक 
हों । अनुदार वह कहलाते हैं जो वर्तमान स्थिति को बनाये 
रखना, और पराचीनता की रक्षा करना चाहते हों, और उसमे 
कोई परिवतेन केवळ उस दशा में ही करने के लिए सहमत 
हों, जब उन्ह स्पष्ट तथा पूरी तौर से यहद प्रमाणित होजाय कि 
चह परिवर्तन बहुत आवश्यक तया ळाभकारी है। 


मजदूर दुळ-_उश्नीसवीं शताब्दी के मध्य म॑ एक नये 
दळ का जन्म हुआ, यह मज़दूर दळ या ' ळेवर पार्टी ? 
(Labour Ծառեր ) कहलाता है । इसके सदस्य प्रायः म स- 
दूर-संघों, सहकारी समितियों आदि के प्रतिनिधि होते हें, 
तथा साम्यवादी ( Տօօլուտե) नीति रखते हें । इनका एक 
प्रधान सिद्धान्त यह होता है कि सावजनिक हित को लक्ष्य 
में रखकर सरकार को चाहिये कि उद्योग «Լ आदि का 
पूणे नियंत्रण करे | # इनके ՀՈԹ: ' (Օհուետէ) आन्दो- 
छन का उल्लेख पहले किया जा चुका हे । सन्‌ १८८५ ई० म 
प्रथम घार मजदुर दळ के सदस्य पाछिमेन्ट के निर्वाचन 
में चुने गये । 
& इसके विपरीत «ԽՀ (Լոմոմստճնտելօտ) यह 
चाहते हैं कि व्यक्तियों को आर्थिक या सामाजिक आदि विषयों में, जहां 
तक राष्ट्रहित में वाधा न हो, अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय | 
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आधुनिक स्थिति--आज कळ इंगळेण्ड में तीन ही 
दळ प्रधान हैं (१) उदार, (२) अबुदार, और (३) मजदूर । 
गत योरपीय महायुद्ध के समय दळबन्दी तोड़ दी गयी थी, 
ओर मंत्री मंडळ म सब द्ों के नेता सम्मिलित थे । सन्‌ 
१९२४ ई० में मज़दूर दळ ने अपना मंत्री मडळ बनाया, परन्तु 
प्रतिनिधि खमा में इस दळ के सदस्यों की संख्या यथेष्ठ नहीं 
थी, अत; ये उदार दळ वालों की सहानुभूति से कार्य करते 
रहे | अन्ततः केवळ नौ महिने में ही यह दळ परास्त होगया, 
और शालन सूत्र ' अनुदार ' दळ के हाथ में चला गया । अब 
( १९२६ में ) नया चुनाव होने बाला है । 


स्मरण रहे कि कोई सद्स्य, अपने दळ से सम्बन्ध त्याग 
कर, दूसरे दल में भिल सकता हैं । इल प्रकार विविध «մ 
की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है । 


दलबन्दी से हानि>लाभ--पराघीन देशों में समस्त 
विवेकशील सज्जनों का एक मात्र कतेब्य यह होता है कि 
देश को पराधीनता-पाश से मुक्त करें । बहुधा लक्ष्य-प्राप्ति के 
उपायों के विषय में, भिन्न भिन्न काये-कर्ताओं के विचारों में 
कुछ भिन्नता होती ծ, परन्तु यदि यह भिन्नता द्र करके कुछ 
पारस्परिक समझौते से काम न लिया जाय तो उनका अभीष्ट 
सिद्ध होना-देश स्वतच होना--ही कठिन है। इसलिए 


पराधीनता की दशा में दळबन्दियों का होना बहुत घातक 
होता दे । 


परन्तु, जब देश स्वाधीन हो, तो यदि उसकी उन्नति के 
लिए भिन्न भिन्न विचार वाळे कार्य-कर्ता अपना पृथक पृथक 


ना तिन >>> | 
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संगठन करळे और राजशक्ति प्राप्त करने में एक दूसरे से 
प्रतियोगिता कर तो राजनेतिक दृष्टि से कोई हानि नहीं हे, 
वर्न इससे लाम ही हे, क्योंकि प्रत्येक दळ अपने आपको 
जनता में और दलों की अपेक्षा अधिक प्रिय बनाने के लिफ, 
देशोन्नति के कार्यो म अधिक अग्रसर तथा प्रयल्लशीळ होगा । 
हां, नागरिकों की वेयक्तिक अथवा विशुद्ध नेतिक दृष्टि ले, 
स्वाधीन देशों म भी «ազան नोति का समथन नहीं किया 
जा सकता । सदस्यों को अपने दळ (पार्टी) की विजय के 
लिए बढ़े दाव पेंच का जीवन व्यतीत करना पड़ता है । उन्हें 
विषय-ज्ञान न होते हुए अथवा विपरीत सम्मति रखते हुए 
भी, उत ओर मत देना पड़ता हे जिस ओर उनके दल के 
अन्य सद्स्य मत देते हों । सच्चे स्वराज्य म, इस प्रकार आत्मा 
और सत्य का घात करने वाळी, ऐसी बातों को सवथा त्याग 
देना चाहिये । 


ग्यारहुक फरिच्छेद्‌, 


न्यायालय 


` लोगों के लिए कुछ स्वतंत्रता नहीं होती, यदि न्याय-शक्ति 
व्यवस्थापक तथा शासन शक्ति से 944 न रखी जाय | 
= मॉरेस्क | 
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प्राह्लथन=पहळे बताया गया हे कि प्रत्येक देश के 
राज्य कार्य के तीन भाग किये जा सकते हैं, ( १) व्यवस्था, 
(२) शासन ओर, (३) न्याय । इनमें से प्रथम दो का वणन 
हो चुका । इस परिच्छेद में ԿԱՎ के विषय म आवश्यक 
बातें बतलायी जाँयगी । 


न्याय कार्य की विशेषतायें-ब्रिदिश संयुक्त राज्य के 
न्याय कार्ये को विशेषताये निम्न लिखित हैं :— 


१-त्रिटिश संयुक राज्य में प्रत्येक जादमी को कानून 
छा समान रूप से पालन करना होता है । वहां सभी अपराधों 
փ लिए साधारण न्यायालय हैं, किली अपराध के लिए 
विशेष नहीं । बादशाह के बारे में तो हम पळे ही बता चुके 
हें कि उसके कामों के उत्तरदाता սոր होते हैं । मन्त्रियों 
तथा शासकों के भी विरुद्ध सब मामले उन्हीं अदालतों में 
सुने जाते हैं, जिनमें दूसरे नागरिकों के विरुद् सुने जाते हैं, 
ओर, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता म अनुचित 
ओर ग्रैर-कानूनी हस्तक्षेप करने बालों के विरुद्ध कानूनी 
फारंवाई करने का अधिकार है । इसका विशेष रूप से, पहले 
उल्लेख हो चुका है। 


२--न्यायाधी शो को, बादशाह, लाडे चांसळर (एक मंत्री) 
को सिफारिश से नियत करता है | वे अपने पद्‌ से उस 
सरमय तक पृथक्‌ नहीं किये जा सकते, जब तक कि वे नेक- 
ՀՎ से अपना काये करते रहें, या जबतक पार्लिमेंट की 
दोनों सभार्ये बादशाह को उन्हे अपने पद्‌ से पृथक्‌ करने की 


) 


| 
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सिफारिश Հ करें | यही कारण हे कि इंगळेंड म न्याय कार्य 
स्वतंत्रता, पुवक होता रहता है ओर उस पर शाखकों का 
किसी प्रकार अनुचित प्रभाव नहीं पड़ने पाता । 


३--सब फौजदारी भामळो और अधिकांश दीवानी 
मामळों का फैलला ' जूरी (ս ) के निर्णय के «ՀԱՀ 
किया जाता है । # इससे զազա पर अच्छी तरह विचार 
Հաա: है और अन्याय होने की सम्भावना बहुत ही कम 
रह जाती है । 

- ब. ~ La ~~ ००० 
फछ़ाजदारा सम्बन्धा न्याय का Iवशषताय-== 
१--हंगळेंड से किसी व्यक्ति पर फौजदारी का सुकदमा 

तथ तक नहीं चळ सकता, जबतक्क उसके अपराध की जांच 
कोई अफसर अच्छी तरह न करले, और उले उसके अभियुक्त 
होने की सम्भावना प्रतीत न हो । 


२=अभियुक्त को दोषी प्रमाणित करने का रब भार 
अभियोग चलाने वाले पर रहता हे | 


३-भभियुक्त का विचार ' जूरी “ द्वारा होता है । यदि 
अभियुक्त को जूरी के किसी सदस्य के निस्पक्ष होने के 





* प्रत्येक मुकदमे के आरम्भ होने के समय, न्यायाधीश ऐसे पांच 
या सात स्थानीय व्यक्तियों को चुन लेता हे जो उसके साथ पुकृदमे का 
हाल सुनते हैं और अन्त में मुकदमे की घटनाओं के सम्बन्ध में अपनी 
राय देते हैं । न्यायाधीश को इनकी राय के आधार पर, कातून के अबुसार, 
मुकदमे का फैसला करना होता है | 
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सम्बन्ध म सदेह हो तो वह, कारवाई आरस्भ होने से पहले, 
आपत्ति कर खकता हे । 


४--अशियुक्त का विचार खुळी अदालत मे होता है, और 
उसके विरुद्ध जो गवाहियां ळी जाती हैं, घे शपथ देकर 
ळी जाती हैं । 


१--जूरी का निर्णय अन्तिम निणय होता है । प्रत्येक 
अपराध फे देड की सीमा कानून दवारा निर्धारित की हुई है। 

उपयुक्त विशेषताओं के कारण, इंगळेण्ड म, फौजदारी 
मामलों म, अन्य देशों और विशेषतया भारतवर्ष की अपेक्षा, 
अधिकं न्याय होता है । 


न्याय की प्रधान अदालत--इगलेण्ड की सब से 
बड़ी अदाळत को सुप्रीम कोटे ( Supreme 0007५ ) कहते 
हें। इस अदालत के दो भाग हें:-( १) हाइकोड ( Hg! 
007७ ) और (२) अपील-कोटे (00076 08 0796४] )। 


हाईकोटे Կ दीवानी, फौजदारी नथा अन्य प्रकार के सब 
सुकददमो पर विचार होता है । इसमें लगभग चीख न्यायाधीश 
रहते हैं । «ՏԳԾ नीचे की अदालतों के काम का निरीक्षण 
करता है तथा उनके किये हुए फेसछौं की अपील खुनता है। 


अपील कोटे मं नौ न्यायाधीश होते हैं । यह արն 


तथा कुछ विशेष զԱ म नीचे की भदाळतों के फ़ेसळो की | 


अपील सुनता हे! | 
जसा कि हम पहले कह चुके हैं, अपील-कोड के फेसठे 





न्यायालय ՀԱ, 








की अपीळ सरदार सभा में होती है, इसके लिए अटार्नी- 
जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक होती है | ऐसी अपील के 
अवसर बहुत कम आते हैं । 


ब्रिटिश उपनिवेशों, तथा भारतवष की उची अदालतों के 
फुसलों की अपीळ, ' प्रिवी कोलिल ' की न्याय समिति में 
होती है, इसका वणेन पहले किया जाचुका है । 


न्यायालय और पालिंसैट--इस परिच्छेद को समाप्त 
करने से पूवे, हम यह और बतलाना चाहते हैं कि पाछिमैन्ट 
के बनाये हुए कानूनों पर न्यायालयों का कहां तक अधिकार 
है। जला कि पहले कहा जा चुका है, ब्रिटिश संयुक्त राज्य 
में, किसी कानून का आर्थ ळगाने में सत-भेद उपस्थित 
होजाने पर उसका निर्णय न्यायालय करता है, और वह 
निर्णय मान्य होता हे । परन्तु इसके अतिरिक्त न्यायालय को 
यह अधिकार नहीं हे कि वह किसी कानून के विषय में यदद 
निश्चय करे कि वह उचित हे, या अनुचित | 





ऱ्या ती अ =e न्यात त «ԳԵՆ 
उत्तरा आयलंड आर [नंकटवता द्वापा 
का शासन 


प्राकक थन--पहले बताया जाखुका हे कि सन्‌ १९९०३९ 
में उत्तरी आयलँड को अपने आन्तरिक शासन प्रबन्ध के कुछ 
अधिकार दिये गये और इसके लिए एक पृथक पालिमैस्ट का | 
सगठन किया गया जो ब्रिटिश पालिमेन्ट के निरीक्षण और | 
नियंञण में कुछ निर्धारित विषयों के कानून बनाने लगी। । 
इंगलेण्ड, घेहज, और स्काटळेंड में कोई ऐसा भू-भाग नहीं है 
जिसे उत्तरी आयळेण्ड की तरह इस प्रकार के शासन प्रबन्ध 
ओर कानून बनाने का अधिकार हो। 


अब हम उत्तरी आयलेड के शासन के सम्बन्ध में कु 
मुख्य मुख्य बातों का वर्णन करते हें । 


गवर और प्रबन्धकारिणी सभा--उत्तरी आयल 
का प्रधान शासक गवनर कहलाता है, वह बादशाह का 
प्रतिनिधि होता हे और बादशाह द्वारा ही नियुक्त होता है 
वह प्रबत्धकारिणी सभा के परामश से उन शासन सम्बन्धी 
कायो को करता हे, जो उत्तरी պածստ को सोंपे गये हैं। 
- प्रवन्धकारिणी सभा में छः मत्री रहते हैं, जो अपने झार | 


EEE 
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काये के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


पालिभेंट--उत्तरी आयलेंड की पार्डिमेंट से दो աոա 
हैं :--(१) सिनेट और, (२) प्रतिनिधि सभा । सिनेट म 
२६ सद्स्य होते हैं, उनमें से दो 'पएकलल-आपफिश्ञों ! { Ex- 
0८0 ) अर्थात्‌ अपने पद्‌ के कारण सदस्य होते हैं । शेष 
चौबीस सद्स्य निर्वाचित होते हे; ये उत्तरी आयलेण्ड की 
प्रतिनिधि समा द्वारा, माठ वर्ष के लिए चुने जाते हैं; इनमें 
से बारह सदस्यों का निर्वाचन प्रति चौथे वर्ष होता है। 


प्रतिनिधि समा में ५२ सदस्य होते हैं । उत्तरी आयटेंड 
की जनता को निर्वाचन अधिकार वेला ही है, जसा इंगळेड 
की जनता को है, परन्तु यहां सरदार (Նօմ5) मी प्रतिनिधि 
सभा के Հաա बनने के लिप उम्मेद्वार हो सकते हैं। घन 
सम्बन्धी कानुनी मसविदों का विचार प्रतिनिधि सभा में ही 
आरस्भ हो सकता है, सीनेट को उक्त սնան कोई 
परिवतन करने का अधिकार नहीं होता । Ն 


यदि कोई कानूनी मसविदा प्रतिनिधि सभा में स्वीकृत 
दोकर, सिनेट द्वारा अस्वीकृत होजाय तो प्रतिनिधि सभा के 
दूसरे अधिवेशन में पुनः स्वीकृत होने पर बह Հ की 
दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन मं उपस्थित किया जाता 
है, ओर बहुमत के निर्णय के अजुखार, गवनेर के स्वीकार कर 
लेने पर, कानून का रूप घारण कर लेता है! 


कानून बनाने का अधिकार= उत्तरी «ԱՏ Գէ 
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पालिमेंट को निसन लिखित विषयों के सम्बन्ध से कानून 
बताने का अधिकार नहीं हे >> 


बादशाह, युद्ध, शान्ति तथा सन्धियां, नौ सेना, स्थल 
सेना, वायु सेना, सम्मान सूचक पद, राजद्रोह, विदेशी 
व्यापार, जहाज़ चलाना, समुद्र के तार ( Sub-marine 
02० ), बे तार के तार, वायुयान याता, शुद्रा-ढळाइ और 
हुण्डी आदि, तोछ और माप, व्यापार चिन्ह (079१७ mark), 
आयात निर्यात कर, मादक द्रव्य कर, ՎԱՏ पर कर, आय 
कर, डाक विभाग, सेविंगख बेंक, सरकारी दस्तावेज्ञो की 
रजिस्टरी आदि। 


यह ՎԱՅ कोई ऐसा-भी कानून नहीं बना सकती, 
जिससे धार्मिक विषय मं हस्तक्षेप होता हो, या जिसके द्वारा 
किसी विशेष घम के अनुयाइयों सें पक्षपात या स एती होती 
हो, या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था की जायदाद 
बिना मुआवज्ञे के ळी जाय | 


न्याय कार्थ=उत्तरी आयडेण्ड की सब से बड़ी अदालत 
के दो भाग हें :--हाईकोर्ट और अपील-कोर्ट | अपील- 
कोटे के फेसळे की अन्तिम अपील इंगछेंड की सरदार समा 
` में होती है। यदि किली कानूनी मसविदे के सम्बन्ध में यह 
प्रन उठे कि उत्तरी ԱՅՅ की पा्िमेण्ट को उसके बनाने 
का अधिकार हे या नहीं, तो उसका अन्तिम निर्णय इंगलंड 
को ` प्रिवी कॉसिल ' की न्याय समिति देती है । 


खाडी के द्वीप=लाड़ी के द्वीप (0॥477९] Ts]ands) | 
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इंगछेंड के निकड ही हैं । इनका शासन लेफ्टेनेंट गवनर द्वारा 
होता हे, जो अपने कार्य के लिए इंगलेंड के युद्ध और स्वदेश 
विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है । यहां पक व्यवस्थापक 
सभा है, डसे कानून बनाने के परिमित अधिकार दै ॥ 
“प्रिवी «Խա» के परामर्श से आज्ञा-पत्र निकाल कर, 
बादशाह भी इन छीपों के लिए आवश्यक कानून बना सकता 
है । व्यवस्थापक सभा के सद्स्य निम्न लिखित व्यक्ति 
होते हें :-> - 

एक ' बेलिफ़ ' (347 ); यह सरकारी कर्मचारी होता 
है । जब व्यस्थापक सभा में किली कानूनी ससविदे के पक्ष 
और विपक्ष म समान मत हों, तो. इसे अपना मत देने का 
अधिकार होता है | 


एक “ अदानी और सोलिसिटर जनरल! ( Attorney 
& Soliciter General )। $ ՛ 

बारह 'जुरेट्स! (777७७) अर्थात्‌ अवैतनिक्क न्यायाची | | 
ये निर्वाचित आजीवन सद्स्य होते हैं । 

बारह रेक्टर ? ( R/०६०78) । ये ऐले व्यक्ति होते हैं, 
जिनके पास ७२० ՎՏ से अधिक की जायदाद हो । 

छब्बीस अन्य सद्स्य जो प्रति तीसरे वषे चुने जाते हैं। 


इस व्यवस्थापक सभा को टेक्स लगाने का अधिकार है, 
पर उसके लिए बादशाह ओर ' प्रिवी कोंलिळ ' की स्वीकृति 


आवद्ययक होती है | 


ն 


Ս 
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एन ट्टीप--सान द्वीप ( ]।6 ० Man ) भी Հր 
छ बहुत निकट हे | इसका प्रबन्ध एक लेफ्टेनेट गवनेर करता 





है EEN कल 


है, जो अपने काये के लिए, ईंगछेड के स्वदेश विभाग के प्रति. . 


उत्तरदायी होता है | आयाठन्नियात कर के नियत्रण सम्बन्धी 
अधिकार इंगछेण्ड की पालिमेन्ट को ही हैं | 


यहाँ व्यवस्था काय के लिए दो ससायें हैं; (१) व्यवस्था- 
पक परिषद (.९ॉ$ए७ Counc!) और (२) व्यवस्थापक 
सभा, जिसे ' हाउस आफू-कीञ्ज ” ( House of Keys) 
कहते हैं । 

व्यवस्थापक परिषद्‌ में बिशप «աա लाट पाद्री, 
८ डीस्सटखे ? ( De९m४९7७ ), “ हाउस-आफ-कीज़ 8 


निर्वाचित चार सदस्य, और लेफ्टेनेंड गवनर से नामज़द किये | 


हुए दो सदस्य होते हैं । 


८ हाउस आफू फीज़ ' में २४ सदस्य होते हैं । इस । 


सभा के लिए स्त्रियां मी निर्वाचक और सदस्य हो सकती हैं। 





աակ 


तरहुका फएरच्छ दू 








थृ ® զ զ 
स्थानाय शासन 
स्वाधीन राष्ट्रों को शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर 


निर्भर होती ք 
नन डी० Հարթ. 


प्राककथन--इख परिच्छेद Կ ब्रिटिश संयुक्त राज्य की 
स्थानीय ՀՀԿԹԱՖ संगठन और कार्य आदि का वर्णन 
किया जायगा । प्रत्येक देश में कुछ ऐसे काये होते हैं, जिन्हे 
केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार सुभीते से नहीं कर सकती, उन 
कायो को स्थानीय संस्थाओं द्वारा कराना अच्छा होता दे 4 
ये सस्थाय उन्हे स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के 
अनुसार अच्छी तरह सम्पादन कर सकती हैं । इन संस्थाओं 
में बोड़ या कमेटी महत्व-पूर्ण विषयों का निर्णय करती हैं. 
ओर साधारण नीति निर्धारित करती हैं। ब्यौरेवार बातों का 
प्रबन्ध करने के लिए भिन्न भिन्न उप-समितियो को विधि 
विषय सोपे जाते हें, ये उप-समितियां बोई या कमेटी के 
निरीक्षण मे अपना कर्तव्य पालन करती हैं । ՎՏ, कमेटी 
तथा उप-समितियों के निणर्यो को अमळ में लाने के Թգ 
प्रत्येक स्थान में कुछ स्थायी कमचारी रहते हैं । 245 


स्थानीय संस्थार्ये स्थानीय कायो के सुसम्पादन के 
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लिए ब्रिटिश संयुक्त राज्य 
इंगलण्ड, Հպ, स्काटळेण्ड, ՅԱ 

कुछ फाडंटियों में विभक्त है । कोई बड़ा शहर अकेटा 
भी काउन्टी मान लिया गया उन्टी-बरो' कहते हैं। 
प्रत्येक काउन्टी में प्रबन्ध काय के छि न्टी कोंसिठ 
होती हैं। हरणक काउन्टी प्राम-जिळां, नगर-जिळों तथा 


सिन्न भिन्न भागों अर्थात 
उत्तरी ՀԱՅՏ मे से प्रत्येक 
> 
Հ 


म्युनिखिपळ बरों में विभक्त होती है | प्रत्येक नगर-जिले तथा | 
ग्राम-ज़िले में जिळा-कोंलिळ और, स्युनिखिपछ-वरो Է | 
स्युनिखिएळ कोंलिल हैं ग्राम-जिले * पेशिशों ' (Parishes) | 
में विभक्त हैं | ՎՈՎ एक बड़ा आम या कुछ «ՈՒ का समूह | 


होता हे । पेरिशों मे पेरिश-कोंखिळ होती है 


काउन्टी कोंसिल--काउभ्दी कौंखिछ में सभापति, | 
४ पर्डरमेन ? ( ^]dermen ), और साधारण सदस्य | 
( Councill0r$ ) दोते हें । काउन्टी में प्रत्येक जिले से एक | 


या अधिक साधारण सदस्य प्रति तीसरे बध चुने जाते हैं| 
पएलडरमेन साधारण सदस्यों द्वारा छः ՎՎ के लिए चुने जाते 
हैं, परन्तु आधे पेळडरमेनों का चुनाव तीसरे वर्ष होजाता है। 


कुल पेल्डरमेनों की संख्या साधारण सदस्यों की एक तिहाई. 


होती हे, साधारण सद्रुयों की संख्या काउन्टी के विस्तार 
पर निभेर है, और २८ से १४० तक होती है । सभापति 


कोंसिळ द्वारा चुना जाता है । निर्वाचन अधिकार उन सब | 


बालिगा पुरुषों तथा स्त्रियों को हे, जो निर्वाचन के समय 


छः मास तक काउन्टी मे रह चुके हों । 
. फाउन्टी कोंसिल, ज़िला कौसिळों के काम का निरीक्षण 
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करती हे, और उनके जिस काम में उपेक्षा हो, उसका 
सम्पादन करती है । यह बड़ी सड़कों, और पुलों की मरम्मत 
करवाती है; किसानों को छोटे छोटे खेत दिलाने का प्रबन्ध 
करती है; काउन्डी की पुलिस का नियन्त्रण करती है; मातृ- 
कतेव्य ओर बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन 
कराती है । यह काउन्टी में प्रारस्मिक शिक्षा की उत्तरदायी 
है, और उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है । यह 
अस्पतालों, सुघार-गर्हो और पागलखानों का प्रबन्ध तथा 
निरीक्षण करती है; और नाचघर, Խմ, गायन ग्रह आदि 
का छाइलेंस भी देती है । यह निश्न लिखित विषयों के कानून 
को अमळ में छाती हे पशुओं की छूत की बीमारी, नाशक 
कमि, जंगली पशु, तोळ ओर माप, स्फोटक पदार्थ, «ԵՎ 
पी गन्द्गी आदि | 


काउन्टी ԳԱԿ» अपने कर्मचारियों छो स्वयं नियत 
करती है।यह अपनी :काउन्टी की सुव्यवस्था के लिए 
आवश्यक उपनियम बनाती है और उन्हे भग करने वाळों पर 
जुर्माना कर सकती है । यह एक निर्घारित सीमा तक कर भी 
छगा सकती है, इसके करों को 'काउन्टी रेट' कहते हें । इसे 
कुछ आय भी जुर्माने से होजाती हे | परन्तु आय का मुख्य 
साधन वह रकम है, जो इंगळेंड की सरकार द्वारा इसे ख़ास 
खाल कामों के लिए मिळती है । कोंसिळ का हिखाब एक आय- 
व्यय-निरीक्षक द्वारा जांचा जाता है, जो स्वास्थ मन्त्री द्वारा 
नियत होता है | 

ज़िला के [सिल+"प्रत्येक Բ कॉसिल Գ सद्स्य 
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रिन खाळ के लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिहाई सदस्यों 
का चुनाव प्रतिवषे होता हे । जो सदस्य छः माल तक, बिना 
किसी विशेष कारण, कींखिळ ळी मीडिंग से अनुपस्थित रहता 
है, उसकी जगह खाली होजाती है। सभापति सदस्यों द्वारा 
चुना जाता हे Հող विभाग के इन्लपेक्टर कौंखिल की 
मीटिंग 8, आमन्त्रित किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं। 





~! 


Խալ कौसिळ के झुख्य काये ये हैं :--थह जिले की 
गलियों, बाज्ञारों और नालियों की सफाई कराती है सड़कों 
पर पानी छिड़कवाती 8, मकानों का मेळ और कूड़ा हटवाती 
हे, स्वच्छ पानी का प्रवन्ध करती है, हानिकर खाद्य पदार्थों को 
फिकवाती दै । यह प्रधान सड़कों को छोड़कर अन्य लड़के 
बनचाती है तथा उनकी मरस्मत करवाती है । छूत की 
बीमारियों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। 
यह गाड़ियों, सरायों, और मातु-शुह आढि का छाइसैंस 
देती हे । यह मेलों का प्रबन्ध करती, तथा फारख़ानों आदि 
का समय निर्धारित करती हे | 


Alo 


नगर-ज़िळा-फौसिलों के विशेष अधिकार ये हं := 
ये स्नानागार, और कपड़े धोने के स्थानों का प्रबन्ध करती है। 
कहीं आग लगे तो उले बुझाने के छिप पानी का प्रबन्ध 
करना, इनका आवश्यक कतेव्य है । ये कृसाईखाने बनवाती 
हैं, तथा रजिस्टर म उनका उल्लेख करती हैं। ये ट्रामवे तथा 
छोटी लाइन की रेळे बनवाती और उन्हे चळाती हैं । ये. 
पुस्तकालय, अजायबघर, सावंजनिक उद्यान आदि भी 
wi ԳԱԱ 3: աժ. र 


TENE 
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जिला-कॉसिलो की कुछ आमदनी फ़ीस और जुर्माने से 
दोजाती है, और उनकी शेष आय वह रकम है जो ब्रिटिश 
सरकार से उन्हे काउन्टी ՀԱԽ द्वारा प्राप्त होती है। 
नगर-ज़िला-कोँसिलों को निर्धारित कर वसूळ करने का 
अधिकार हे । ग्राम-ज़िला-कौसिलों का खचच उस फृंड से 
चालता है जो भिन्न भिन्न पेरिशों से वसूल किये हुए 
*दृरिद्‌-रक्षा-कर ' ( P00०7 R९४) के एकत्र होने से 
बनता हैं । 


oe 


म्युःनि (ԱՎԾ कोंसिल-म्युनिसिपळ कौंसिळें उन बड़े 
बड़े शहरों से होती हैं जो काउन्टी कौंसिलों के अधिकार म 
नहीं हैं । इनमें मेयर ( M29०7 ), पळडरमेन, और साघारण 
सदस्य होते हैं। साधारण सद्स्य तीन वर्ष के लिए चुन्ने 
जाते हैं परन्तु तृतीयांश सदस्यों का चुनाव प्रतिवष, लितम्बर 
की पहली तारीख को होता है। म्युनिसिपळ कौंसिलों के 
निर्वा चकों की योग्यता वही होती, है जो काउन्टी कौंसिळों 
के निर्वाचकों की । 


'वेलडरमेन' साधारण सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं । उनकी 
संख्या, साधारण सदस्यों की संख्या की पक-लिहाई रहती 
हे) ये छः वष के लिप चुने जाते हैं, पर आधे ऐलडरमेनों 
का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है। मेयर, कौंसिल द्वारां 
एक साल के लिए चुना जाता हे; उसका अगले साळ भी 
निर्वाचन हो सकता है । वह कौंखिल का सभापति .होता है । 
बह स्युनिलिपछ बरो? की ओर से आतिथ्य सत्कार का कार्य 
करता हे । वह कॉसिल की सब कमेेटियों का सदस्य; 
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और “बरो? की न्यायाधीश «Խն का सभापति, होता है। 
यदि बिना विशेष कारण के, सेयर दो मास तक, और 
'पेडडरमेन! या साधारण सदस्य छः साल तक, अपने 'बरो' 
से अनुपस्थित रहें, तो उनका स्थान खाली हो जाता है। 


कोसिल 'बरो? के लिए उपनियम बना खकती है ये 
अपनी “बरों' की जायदाद का प्रबन्ध करती हैं। जिन «փ 
में दस हज़ार से अधिक जन संख्या हे, वे प्रारस्मिक शिक्षा 
के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये 'बरो” जानवरों की छत 
सम्बन्धी बीमारियों, नाशीक कमियों, तोछ माप, और खाद्य 
पदाथो के विक्रय सम्बन्धी कानूनों को समळ में छाती हैं। 
जिन 'बरो' की जन संख्या बीस हज़ार से अधिक है, वे 
ԳԹԿ का भी प्रवन्ध कर सकती हैं। 


ՊՀ की आय के साधन ये हैं:-फ़ीस, जायदाद की 
आमदनी, बिशेष कायी के लिए ब्रिटिश सरकार से प्राप्त घन; 
ओर “रॉ! के कर। 

पेरिश कॉसिल--पेरिश कॉलिल में सभापति, और 
५ से १५ तक सद्स्य रहते हैं | ये तीन वप के लिए, १५ अप्रेढ 
को चुने जात हैं । यदि बिना विशेष कारण, कौंसिल का 


सदस्य, उसकी बेठक से, छः मास से अधिक समय 
तक अनुपस्थित रहे तो. उसका स्थान खाली हो जाता है। 


पेरिश कोरिळ जन्म सृत्यु, तथा विवाह शादियों का 


लेखा रखती हे, और किसानों को भूमि दिलाने का प्रबन्ध | 


करती हे | यह्‌ नि्न लिखित कार्य भी कर सकती हैः-ग ध 


स्थानीय शासन १०७ 








में रोशनी; पहरा देना; और स्मशान, स्नानागार, आग बुझाने 
के एंजिन, मनोरंजन स्थान आदि का प्रधन्ध करना । दरिद्र 
रक्षा-कर' से जो आय होती है, उसमे से प्रति पौड छः पेल 
तक, पेरिश कौंसिल अपने लिए ԿՀ कर सकती है। यदि 
कोई आम-ज़िला -कॉसिक अपने «մոզ में असावधानी करे 
तो पेरिश «ԱԿՏ इस बात की शिकायत क्षाउन्टी Գի» 
से कर सक्ती हैं | 

दुरिद्व-रक्षा-नियम--समितिन-गरीबो और अपाहिजों 
को सहायता पहुंचाने के लिए कुछ पेरिशों की यूनियन या 
समिति स्थापित की गयीं हैं। बरो' भी ऐसी समितियों 
की स्थापना हुई है । दरिद्र रक्षा नियम सम्बन्धी सब काम 
उक्त समिति की एक संस्था करती हे, उसे संरक्षक बोड 
( Board of Guardians) कहते हैं। 


ग्राम-ज़िळा में, इस संस्था के सद्स्य वही व्यक्ति होते हैं 
जो यूनियन की पेरिशों से ज्ञिछा-कौंलिलों के लिए सदस्य 
चुने गये हैं। ग्रामों के युनियनों म संरक्षक बोड के सदस्यों 
का चुनाव अलग होता हे। इनमें स्त्रियों की संख्या प्रायः 
अधिक रहती है । प्रत्येक बोड अपने सभापति भौर उप सभा- 
पति का चुनाव स्वय करता हे, ओर, उसे दो अन्य सदस्यों 
के चुनने का भी अधिकार होता है | बोड तीन वषं के लिए 
चुना जाता हे, परन्तु उसके तृतीयांश सदस्यों का चुनाव 
प्रति वष होता है । 

खरक्षक ՎՏ का प्रधान काय द्रिटू लोगों की सहायता 
करना, अर्थात्‌ उन्हे भोजन वस्त्र देना तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
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च्या 
सहायता पहुचाना और, सूतकों को गाड़ने का प्रबन्ध करना, 
है । यह द्रिद्रों की आजीविका के लिए कास की सुब्यवस्था 
करता है; दरिद्वालयों ( 0००० 0३९३ ) और अपाहजखानों 
का प्रबन्ध करता है | बोड की आय का सुख्य साधन दरिद्र 
रक्षा-कर है, जिसे घोड़े की एक ख़ास ազո प्रतिं वष नियत 
करती है । 

ՅԵՎ का स्थायी शासन---इंगडेण्ड झी राजधानी 
Յոգա, स्थानीय शासन की इटि ले पक प्रथक ही Գրող 
है । इसका स्थानीय शासन दो संस्थाओं हार होता है Է. 

(१) ळन्दन कारपोरेशन, और 

(२) ळन्दून काउन्टी कौंसिळ | 

Թոզ कारपोरेशन का काये क्षेत्र प्राचीन छन्द्न शहर है 
और लन्इन काउन्टी कौंसिल का काये क्षेत्र है, उसके बाहर, 
नया बला हुआ ԾՎ शहर । աղ कारपोरेशन का कार्य 
छाडे मेयर, एळडरमेन, और साधारण सदस्यों द्वारा होता 
है । ազգ काउन्टी कौंसिळ नवीन աաա शहर की समस्त 
(ՏԱՑ) काउन्टी-कौं लिछों के ऊपर है। इसका सङ्गठन 
तथा अधिकार इंगळेण्ड की अन्य काउन्टी-कौलिळों के समान 


होता हं । इसे लन्द्न कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार. 
प्राप्त हैं । 
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एक प्रसिद्ध विद्वान के कथनानुलार इंगलेण्ड की विविध. 
प्रकार को स्वाघीनता का प्रधान कारण उसकी स्थानीयं 
संस्थाओं की स्वतन्त्रता ही है। 
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प्राक्षथबन+इस भू-मंडळ में, समय समय पर अनेक 
साम्राज्य हुए हें । अब सी कई Կարգ विद्यमान हैं। उनके 
विविध गुण दोषों का विवेचन न करके, हमें यहां केवळ 
यही वक्तव्य है कि इस समय जन संख्या और विस्तार के 
विचार से ब्रिटिश सास्राज्य सब से बढ़ा चढ़ा है। इसके सब 
भागों का कुछ क्षेत्रफल १,३३,५५,४२६ वगे मील, और जम 
संख्या, सन्‌ १९२१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार, 
४४,९५,८३,००० है। यह क्षेत्रफळ और जन संख्या, संसार 
भर के क्षेत्रफल और जन संख्या के चौथाई, के लगभग 
है । हां, इस सम्बन्ध मं यह स्मरण रखना պար 
है कि इस साम्राज्य में इसके मातू देश के अतिरिक्त जो 
बिविध भू-भाग सम्मिलित है, वे सब इंगळड के अधीन देश 
ही नहीं हैं; कई उपनिवेश स्वतंत्रता मौर समानता का भाव 
रखने हें। मिश्र आदि कुछ देशों की अधीनता सी नाम मात्र 
की ही है। यदि इस प्रकार के भू-भार्गो का हिसाब अळग 
कर दिया जाय तो यह साम्राज्य वास्तव में बहूत बड़ा नहीं 
रहत।। परन्तु आधुनिक राजनीतिश्ञों के मत से ये भाग प्रायः 
साम्राज्य क अन्तगत ही समझे जाते हैं। 


११९ ब्रिटिश साम्राज्य शासन 
-- Հ-Ի... 
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निर्स्माण में निम्न छिखित बाते सहायक हु 


4४3१ 


(क) इंगलेंड की भौगोलिक स्थिति, जिसका Հր 
प्रथम खंड के आरर किया जा चुका है, इस काये के 
लिए अनुकूळ थी। देश छोटा तथा चारों ओर से समुद्र से 
घिरा होने के कारण यथेष्ठ सुरक्षित सी था । पुनः 
वहाँ जीवन-निर्वाह की अनेक कठिनाइयों ले विवश होकर, 
अंगरेज़ों को बाहर जाने आने तथा कठोरताओं को सहन 
करने क्षी आदत डाळनी पड़ी | इससे इन्हें उपनिवेश बसाने 
मं उत्तेजना मिळली । 


( ख ) ईंगछेंड की मध्यकालीन պատ असहिष्णुता ने 
भी अगरेजो को साम्राज्य निर्माण मे लसुखित सहायता ՀԱ 
जिन लोगों को धामिक अत्याचार न सह सकने के कारण 
स्वदेश म रहना कठिन होगया, वे जहाज़ों पर चढ़कर इधर 
उधार निकल ՎՏ और अनेक विपत्तियों को इढ़ता पूवक 
सामना करके विविध भू-खडों में पहुच गये । 


(ग) अंगरेज्ञ पाद्रियों का भी साम्राज्य निस्मौण मे यथेष्ठ 

[ग है । अपने राज्य या देश-बन्घुओं की सहायता प्राप्त कर 
ये अपने घम और अपनी सभ्यता का प्रचार करने के लिए, दूर 
देशों म गये । क्रमश; इन्होंने उनके निवासियों को ईसाई 
बनाया | जब जब इन नये इंखाइयों तथा पुराने घमे वालों कां 


विरोध इआ और अशान्ति मची तो इन्होंने उसके अत्युक्तिः 


| 


լ 


पूणे सस्वाद भेजकर अपने देशवांळों की, तथा अपने मताठः | 
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यायी अन्य देश वालों की यथेष्ठ सहानुभूति प्राप्त की, और 
Հ ե ८३: ८) Գ 

अन्तत; खेनिक शक्ति का प्रदशन करने पर अंगरेज़ों ने नये 

देश मं कुछ न कुछ अधिकार पा लिया իչ 


` (घ ) नेपोलियन ने यह कह कर अपनी, मनुष्य-स्वभाव 
को परखने की योग्यता का अदूभुत्‌ परिचय दिया था कि 
अगरेज्ञ जाति दुकानदारों की जाति है । अंगरेज्ञों के व्यापार- 
कोशळ ने भी इनके साम्राज्य की बृद्धि मे विलक्षण योग 
दिया है। भारतवषे आदि अनेक देशों में पहले पहल व्यापार 
के नाले ही अगरेज्ञों ने अपने पेर जमाये थे। 


(च) ՎԱ की महाजनी प्रकृति सी साम्राज्य- 
विस्तार में सहायक हुई है । सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्र- 
पति विळसन का यह कथन यथाथ है कि पूजी की «ա 
विजय की चाल हैं । जिस निवळ देश ने अगरेज्ञों से रुपया 
उधार लिया, वह कालान्तर में इनका प्रभाव क्षेत्र घन गया, 
इन्हे वहां व्यापार आदि की विशेष छुविधायें प्राप्त हो गयीं। 
आत्म-रक्षा के लिए इन्होंने वहां अपनी सेना रखळी, और 
कमशः एक एक मंज़ञिल तय करके, बहुधा ऋण की ज्ञमानत 





* श्री० डाक्टर बी० शिवराम ने अपनी पुस्तक (00m parative 


' Colonia] 7०॥ट!7) में लिखा है कि केवल मिशनरियों के ही काये से 


ब्रिटिश साम्राज्य में आस्ट्रेलिया, फिजी, दक्षिण और मध्य अफ्रीका, 
सीरालोयन, वर्मा ओर गायन आदि महत्व-पूणे उपनिवेशों म अपनी 
जड़ जमायी । इन तमाम भू-भागों में व्यापारिक सम्बन्ध या राजनैतिक 
नियंत्रण होने से बहुत पहले मिशनरियों के अट्टे बन गये थे | 


११४ ब्रिटिश साम्राज्य शान 








मं देश का एक भाग गिरवी रखकर, इन्होंने सारे देश म 
अपनी प्रसुता स्थापित करली ! फ़ारिस, चीन, मिश्र आदि में 
कुछ कुछ इसी प्रकार ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ । 


अस्तु, अगरेज़ विविध कारणों से बाहर गये, उन देशों 
छी परिस्थिति देखी भाळी । जहां जला मौका मिला, उससे 
छाम उठाया और साम्राज्य स्थापित किया । भिन्न भिन्न देशों 
का कुछ विशेष ऐतिहासिक विचार आगे प्रलगानुलार 
किया जायगा | 


साम्राज्य में रहने वाली जातिया--मोदे तौर 
साम्राज्य के भिन्न भिन्न भाग दो श्रेणियों में विभक्त किये 
जा सकते हें । एक श्रेणि में वे भाग हैं ազ स्वय अंगरेजां 
की, या अन्य योरपीयन जातियों के आदमिर्यो को, सख्या 
अथवा प्रसुता विशेष Հ | इनमें शिक्षा, सभ्यता, विज्ञान, 
नीतिज्ञता आदि की विशेष उन्नति है। «ա स्वायत्त शासन 
के लगभग पूर्ण अधिकार हैं | दूसरी श्रेणी में वे भाग 
हें जिनके निवासी गोर-्योरपियन जातियों के हैं, जिनमें 
विविध प्रकार की उन्नति बहुत कम है, जो आछुनिक सभ्यता 
मं-पिछड़ हुए माने जाते हैं, या जिनमे पारस्परिक मत भदे 
तथा संगठन का असाव है । ये भाग परतंत्र है । | 


, अब हस यह. विचार करते हैं क्कि राजनेतिक दृष्टि से इस | 
साम्राज्य क्षे कितने भाग हैं । 





राजनेतिक भाग---त्रिटिश साम्राज्य का संगठत बुत | 
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पेचीदा है । मोटे तौर से इसके ( मातृ-देश के अतिरिक्त ) 
निम्न लिखित राजनेतिक भाग क्रिये जा खकते हैं :-- 








१--स्वाधीन राज्य | इस भरणी में आयरिश फ्री स्टेट 
( Irish Free 800) दै । 


२--स्वाधींन उपनिवेश । इनमें फेनेड़ा दक्षिण अफ्रीक्का 
का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलेंड हैं । 


३--भारतव्ष । इसके एक भाग ( ब्रिटिश भारत) के कुछ 
प्रान्तों म अंशतः उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचलित है, और 
दूसरे भाग अर्थात्‌ देशी राज्य, एक प्रकार से भारत सरकार 
के ही रक्षित राज्य हैं । 


४--उपनिवेश-विभाग के अधीन भु-भाग। इन्हें राजकीय 
उपनिवेश (Օւօտո 00]077९5) भी कहते हैं। इनकी संख्या 
बहुत बड़ी है। इनमें उत्तरदायी शासन आरस्भ नहीं किया 
गया है । उदाहरणवत्‌, जिबराब्टर | 


५--शक्षित राज्य ( Pr0४९०६०१ 5805 ); इनमें «ԱՅ. 
तो अपने अपने राजा का हे, परन्तु ԹԵԿ सरकार के घाइरी 
विषयों म, अथवा बाहरी ओर भीतरी दोनों प्रकार के विषयों 
में, कुछ राजनेतिक अधिकार हें । उदाहरणवत्‌, सुडान | 


३--आदेश-युक्त राज्य (8702०77 9६४९8); ये राष्ट्र 
संघ की ओर से, शासन प्रबन्ध के लिए ब्रिटिश सरकार 
को दिये गये हैं, इनके शालन के वास्ते ब्रिटिश सरकार 
राष्ट्रसंघ के प्रति उत्तरदायी है। उढाहरणवत, सेसोपोटेमिया। 
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७--प्रभाव क्षेत्र ( Տքետոօտ ०£ Լոսծոօ ); यह देश 
स्वतंत्र हैं, परन्तु इन में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव अन्य 
राज्यों की अपेक्षा अधिक है, और उसे कुछ राजनेतिक 
अधिकार सी प्राप्त हैं । उदाहरणवत भूटान | 


<--मिश्र, तिब्बत, और नेपाळ | इनका ब्रिटिश सरकार 
से कुछ सम्बन्ध है; परन्तु ये उपयुक्त किली अणी के अन्तगत 
नहीं माने जा सफते । 


अब अगले परिच्छेदों म हम क्रमशः यहद बतायेंगे. कि 
ब्रिटिश साम्राज्य के इन भागो का शासन Թա प्रकार होता 
है। इनके पृथक्‌ पृथक्‌ क्षेत्रफळ, जन संख्या, आदि के कोष्ठक 
परिशिष्ठ में दिये गये हें 


pre 
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ա कुस्र॥,फरिच्छेदु 





Le [a ` 
आयारश क| स्टंट । 
.. ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन भागों में आयरिश फ्री स्टेट | 
फा विशेष स्थान हे, कारण कि और तो उपनिवेश ही हें, केवढ 


आयरिश फ्री स्टेट ही ऐसा हे जो उपनिवेश नहीं दे। शस | 
` परिच्छेद में इस राज्य को शासन पद्धति बतायी जायंगी। 
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पहिले इसका कुछ ऐतिहासिक परिचय प्राप्त कर लेना 
उपयोगी होगा | 


एतिहासिक परिचय--पुस्तक के प्रथम खंड म, उत्तरी 
आयहूँण्ड के सस्थन्ध में वणन करते हुए यह बताया जा चुका 
है कि सन्‌ १४०१ म ՀԱՏ और ग्रेट ब्रिटेन का मेल हुआ 
ՀՈՒ परन्तु ՀԱՅ निवासी, विशेषतया उत्तरी आयळेड फो 
को छोड़कर उसके ՀԿ भाग के रहने वाळे अपनी स्वतंत्रता 
के इच्छुक, तथा उसके लिए प्रयत्नशील रहे । उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंतिम भाग में उनके आन्दोलन ने विशेष महत्व 
प्राप्त किया । फछतः ब्रिटिश ԿՐԱ में आयरिश होमरूळ 
बिल अर्थात्‌ आयहैंड के स्वराज्य का मसविदा उपस्थित 
किया गया । परन्तु वह स्वीकृत नहीं हुआ । कुछ समय बाद 
दूसरी वार भी Հա मसविदा रह होजाने पर आयलेंड 
निवासी स्वतंत्रता के लिए तीब्र आन्दोलन करने छगे। 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में Ավո आन्दोळन «ազ 
हुआ। इस दल के «ԿՈՎ ने बड़े बड़े कष्ट सह कर 
भी स्वराज्य का प्रयत्न जारी रखा। अन्ततः १९१४ म 
आयडेंड के शासन का नया कानून पास दोगया। परन्तु 
महायुद्ध के कारण वह अमळ में आना स्थगित रहा । 
सन्‌ १९२२ ३० से «ԿՀ में दो पालिमेन्ट होगयीं ॥ 
उत्तरी आयलंड की पार्लिमैन्ट तो ब्रिटिश पार्छिमेन्ट के ही 
अधीन रही । शेष आयर्छैण्ड, आयरिश फ्री स्टेट के नाम से, 
पक ՀՎՅՎ राज्य होगया । इसका और ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य का शासन प्रबन्ध पृथक एथळ्‌ होने लग गया । अब | 
प्रिटिश्व पालिमैन्ट से इसका कोई प्रतिनिधि नहीं रदुता; इसकी, 
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बरा 
# इन शर्ता के अनुसार ही आयरिश-फ्रौ स्टेट, इंगलेंण्ड से 7५% 


डबलिन शहर में, स्वतंत्र पाछिमेन्ट हे | इसे ' डेळ आयरन? 
कहते हैं । आयरिश फ्री स्टेट की वतमान शासन पद्धति की 
रचना स्वयं इस राज्य छे निवासियों ने, अपने लिए को है, 
और ब्रिटिश पालिमेन्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। 


इस राज्य की शासन पद्धति की विशेषतायें-- 
आयरिश फ्री स्टेट की शासन पद्धति की दो विशेषतायें हैं।- 


१--यह राज्य अपने शासन सम्बन्धी नियमों में कोई 
ऐसा परिवतेन नहीं फर सकता जो सन्‌ १९२१ ՀՏ की सन्धि 
को शार्तो के विरुद्ध हो। # 


२-इस राज्य को निम्न लिखित मुख्य अधिकार 
( Fundamental Rights ) प्राप्त Յ:-- 


(क) सरकार के सब अधिकार जनता से प्रास हें आर उनका 
उपयोग शासन पद्धति के नियमों के अनुसार ही 
किया जायगा | 


(ख) राष्ट्रभाषा आयरिश भाषा होगी, परन्तु अंगरेज्ञी कां 
मी सरकारी काम काज में उपयोग होगा | 


(ग) आयरिश नागरिकों को, प्रबन्धकारिणी! सभा की 
स्वीकृति बिना कोइ उपाधि न दी जायगी । ; 
(घ) पुरुषों और स्त्रियों के राजनेतिक अधिकार समान होंगे! 


हुआ है, और उसकी शासन पद्धति निश्चित हुई है । __ 
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(च) यदि कोई व्यक्ति कसी गिरफ्तार किया जाय तो उसे 
तथा उसके मित्रों को 'हेबियस कोरपस ऐक्ट (80875 
Corpus Ac) का अधि कार होगा, अर्थात्‌ यह कि वे उस 
गिरफ्तारी का लिखित कारण पूछें और, यदि वह कारण 
खंतोषप्रद नहो तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को 
कानून फे अनुसार दंड दिळा सकें | 


(छ) किखी नागरिक के रहने के स्थान में कोई व्यक्ति, 
ՅԱՆ सस्मति या अनुमति के बिना नहीं घुस सकता । 


(ज) प्रत्येक व्यक्ति को घार्मिक स्वतेत्रता होगी । 


(झ) प्रत्येक व्यक्ति को भाषण तथा लेखन सम्बन्धी स्वतंत्रता 
होगी; और, सबको विना «Աձ एकत्र होने का 
अधिकार होगा । 


(ट) प्रारस्सिक शिक्षा निइशुदक होगी । | 
(ठो राज्य की प्राकृतिक सम्पत्ति विदेशियों को नहीं दी 
जायगी լ 
पार्दिमैंट दो सभाये--आयरिश फ्री स्टेट की पालि- 
Հաշ की दो समाये हैं :--(१) सिनेट ( Տծոճետ ) और (र) 
चेम्बर-आफ़-डिप्टीज़ ( Chamber 0: Սօթսեօտ)| इस 
राज्य में सिनेट को लगमग वही स्थान प्राप्त है जो इंगलेण्ड 
की सरदार सभा को वहां की शासन पद्धति में है, परन्तु 
सिनेट के खदस्य वेशागत ( पुश्तेती ) नहीं होते। कुछ सद्स्यों 
की संख्या ६० हे । १५ सदस्यों का चुनाव प्रतिवष होता है । 
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उम्मेदवार वे ही व्यक्ति हो सकते हें जिन्होंने राष्ट्र को अपनी 
सेवा से सम्प्रानित किया हो या जो राष्ट्रीय जीवन के भिन्न 
भिन्न भागों म काय करने वालों के प्रतिनिधि हों । उम्मेद्चारों 
की आयु कमसे कम ३५ वपे की होनी चाहिये उम्मेदवार 
होने के पहले वे सिनेट द्वारा या “वेस्बर-आफु-डिप्दी ज्ञ' द्वारा 
मनोनीत Խն जाते हैं । सिनेट मे जितनी जगह खाढी होती 
हैं, उतने ही व्यक्ति चेम्वर द्वारा उस्मेदवारी के लिए मनोनीत 
किये जाते हैं और उसके दुगने व्यक्ति लिनेट द्वारा मनोनीत 
होते हैं । सिनेट के पुराने सद्स्य भी उस्मेद्वार हो सकते हैं। 
तीस वषे से अधिक आयु का प्रत्येक आयरिश नागरिक सिनेट 
के सदस्यों के चुनाव के समय मत ( ५४०७ ) दे सकता है। 
प्रत्येक निर्वाचक को उतने मत देने का अधिकार होता है 
जितने स्थान सिनेट म खाली हों । 


* चेस्बर-आफू-डिप्टीज्ञ ' म लगभग डेढ्लौ सदस्य होते 
हैं। इस सभा का चुनाव प्रति चोथे वर्ष होता है । चुनाव के 
समय उन सब आयरिश व्यक्तियों-पुरुषों तथा स्त्रियो-को 
मत देने का अधिकार है जिनकी आयु इक्कीस वप की या 
इससे अधिक हो । जिनको मत देने का अधिकार होता है, 
चे उम्मेदवार भी हो सकते हैं । 


पार्लिमँट के अधिकार=धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों 
पर सिनेट को उतना ही अधिकार हे, जितना इंगछेंड में 
सरदार सभा को । ऐसा मसविदा चेम्बर म स्वीकृत «Խճ. 
सिनेट में जाता है, ओर वहां से संशोधन सहित, इक्कीस दित 
के भीतर ՀԿԿ स वापिस आजाता है। चेम्बर को अधिकार, 
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है कि वह उसे जिस रूप में चाहे, स्वीकार करे । अन्य 
सार्वजनिक कानूनी महविदाँ को सिनेट अधिक से अधिक 
२७० दिन तक कानून बनने से रोक सकती है, इसके बाद 
वह उखी रूप में कानून बनते हैं जिस रूप में उन्हें चेस्बर ने 
स्वीकार किया हो | 


पाठिमेंट को अधिकार है कि शालन पद्धति सम्बन्धी 
नियमों भें भी आवश्यकतानुसार परिवतेन करे; इसमें शर्ते 
यह है कि कोई नवीन नियम सन्‌ १९२१ ६० की सन्धिकी 
शर्तों के विरुद्ध न हो । ऐसे परिवलित नियम पर, आठ वर्ष के 
बाद निर्वाचको का मत लिये जाने की व्यवस्था है । यदि 
निर्वाचक उल्ले बहुमत से स्वीकार न करें तो वदद रद्द ।समझा 
जायगा । 


जनता को कातून बनवाने का आधिकार 
यदि निर्वाचक ऐसा नियम बनवाना चाहें जो ԱՅՅ 
बनाया हो तो कम से कम पचास हज़ार निर्वाचक उसके 
लिए पालिमेंट को दरख्वास्त दे सकते हैं । यदि Վո उसे 
स्वीकार न करे तो उस नियम पर सम्पूण निर्वाचकों के मल 
लिये जाते हैं । यदि निर्वाचक उसे बहुमत से स्वीकार करले 
तो वह कानून का रूप घारण कर लेता है | 


यदि पचास हज़ार निर्वाचकों की दरख्वास्त आने पर 
पाठिमेंट दो वष तक उनके मसविदे पर विचार न करे तो 
कम से कम ७५,००० निर्वांचकों के द्रख्वास्त देने पर या तो 
पाछिमेंट को उसे पास करना होता है या उस पर सम्पूण 
निवा चकों के मत लिए जाकर, उसके अनुसार काम होता हे | 
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गवर्नर जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा-गवनर- 
जनरल इंगळेंड के «Հաաա द्वारा नियुक्त होता है। उसे | 
आयरिश फ्री स्टेट की शासन पद्धति में वही स्थान प्राप्त है, | 
जो इंगळेंड के बादशाह को वहां की शासन पद्धति में है। | 


कुछ मन्त्री १२ होते हैं, परन्तु प्रबन्धकारिणी ոկ. 
५ से ७ तक मन्त्री रहते हें । ये मन्जी अपने शासन «Ան 
लिए पाछिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं । प्रबन्धकारिणी | 
सभा का सभापति प्रधान मन्त्री होता है, वह गवनर-जनर | 
द्वारा न चुना जाकर चेस्वर द्वारा चुना जाता है । प्रधान-मंत्री : 
अन्य मन्त्रियों को चुनता है, ये मन्त्री चेम्बर दवारा स्वीकृत 
( 3270700 ) होने चाहियें। मन्त्री पालिमेंट की पूरी आयु 
( चार वषे ) तक रहते हैं । | 


आयरिश फ्री स्टेट और ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश 
साम्राज्य म, आयरिश फ्रो स्टेट का पद और अधिकार 
स्वाधीन उपनिवेशों के समान हे । इस लिए इस राज्य कॉ 
ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध भी वही है, जो उन उपनिवेश 
का है | (इसका विशेष वणेन आगे किया जायगा)। 
स्मरणा रहे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होते हुए भी, यही 
के शासन विधान में जनता के प्रतिनिधियों के लिए शपथ की 
जो रूप है, बह बादशाह के प्रति भक्ति-सूचक न होक्षर 
सदूभाव-सूचक है। प्रतिनिधि आयरिश फ्रो स्टेट के विधान ` 
के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखने की शपथ खाते हें । | 
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स्वाधीन उपनिवेशों का शासन 


जो शासन पद्धतियां सम्रद्धि और सोहाद बढ़ाती हैं, और जो हमारे 
साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिए स्थायी रही हैं, պա: वही शासन 
पद्दतियां हैं जिनकी रचना स्वयं उन लोगों ने की, जिन्हें उनके अनुसार 
रहना था | 
= खर जान साइमन 


अड्गरेज़ों के उपनिवेश सखार के भिन्न भिन्न भागों में हैं । 
सब उपनिवेशों मं से केवळ पांच स्वाधीन हैं :-- (१) केनेडा, 
(र) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, (३) आस्ट्रेलिया, (४) न्यूज्ञी- 
लेण्ड, और (զ) न्यूफाउन्डळेण्ड । इन उपनिवेशों का कुछ क्षेत्र- 
फल लगभग ७५ लाख बगे मील, अर्थात्‌ समस्त ब्रिटिश साम्राज्य 
के आधे से अधिक हे, और ազ रहने वाळे केबल योरपियन 
ज्ञातियों के आदमियों की संख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर है । अब 
हम इन उपनिवेशों में से पक एक की शासन पद्धति का 
वणेन करते हें । 


(१) 
केनेडा का शासन 


ऐतिहासिक परिचय--पोरपियन जातियों में सबसे 
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>> पपप भभ 


पहले यहां आकर बसने वाले फ्रांखीखी थे । अंग्ररेज्ञ यहां बहुत ` 


पीछे, सन्‌ १७१३ ६० में आये । उस वषे फ्रांस और 
इंगळेण्ड की पक लस्बी लड़ाई खतम हुई और, फांस ने 
अंगरेज्ञों को केनेडा की कुछ भूमि तथा न्यूफाउन्डेण्ड प्रदान 
किया | फेनेडा का कुछ और भाग इंगछेण्ड को, फ्रांस से, एक 
दूसरी लड़ाई की Յան होने पर, मिळा । 


केनेडा के उत्तर Կ ՀՈՅ का बळ अधिक था, और 
ओर զատ: भाग में फ़ांसीसियों «Հ संख्या विशेष थी! ये 


औपनिवेशिक आपस में लड़ते रहते थे। इस लिए ब्रिटिश | 


सरकार ने सब्‌ १८३९ ई० में लाडे डरइम को वहां भेजा कि 


वह जांच करके Հա कि इन दोनों भागों का पारस्परिक | 
मनोमालिन्य किस प्रकार दूर हो। लाडे डरहम की रिपोर्ट | 


केनेडा के राजनेतिक इतिहास में बढ़े महत्व की है। केनेडा 


में उस समय जाति-गत विद्वेष बहुत अधिक था, Հա 


-ծ 


और फ्रांसीखी बात बात में आपस में लड़ते झगड़ते थे | 
अविद्यांघकार छाया हुआ था; केनेडा वाळे उल समय अपने | 
देश की रक्षा करने में भी असमर्थ थे । यह सब होते हुए भी | 


छाडे डरहम ने अपनी रिपोर्ट म उदारता और दुरदशिता पूर्वक, 


ज्ञोरदार शब्दों म यह सिफारिश की कि केनेडा को उत्तरः | 
दायी शासन दिया जाय; उसके दोनों भागों को मिलाकर _ 


सर ~ 
उनका शासन ԳՀՅ की पालिमेंट के अधीन कर दिया. 


जाय ՀՈՏ के कुछ राजनीतिज्ञ इससे सहमत न थे, 

दमन नीति के पक्ष में थे, सब असंतोष और विद्रोह का 
उनकी दृष्टि से एक ही उपाय था, दमन और वळ-प्रदरशन 
द्वारा शिक्षा देना |: परन्लु केनेडा के, और स्वये इंगलेंड के 
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सौभाग्य से उनकी कुछ न चली; और इगलेंड ने छाडे «ապ 
की रिपोर्ट स्वीकार कर ळी । 
ry - ք Իշ 

शासन पद्धति---खब १८६७ ३० मै ब्रिटिश पाछिमेंट 
में, “ ब्रिटिश उत्तरी अ्षरीका कानून ' ՎԿ होगया । इसमें 
उन प्रस्तावों को कानूनी रूप दिया गया, जो գզիր 
( केनेडा ) मे खुदीधे वाद विवाद और अन्ततः समझौते के 
फळ-स्वरूप, स्वयं ՓԱՅԼ वालों ने किये थे। पहले पुसना 
केनेडा ( «ՅԱ: और क्यूबिक ) नोबास्कोशिया तथा 
ՀԱՅԱ पक राज्य में मिले। पश्चात्‌ सन्‌ १८७१ ० मे 
ब्रिटिश Պարո भी इसी संघ में सस्मित होगया । 
न्यूफाउंडळँड इस संघ में सम्मिलित नहीं हुआ | केनेडा की 
झालन पद्धति १८६७ के उक्त कानून के अनुसार है। 


पार्लिवैंट--फेनेडा की पालिमेंट की दो सभाय है: 
(१) सिनेट और (२) प्रतिनिधि समा। सिनेट में ९६ 
ՀաՀՎ होते हें। ये केनेडा की सरकार की सिफारिश 
पर, इंगठेण्ड के बादशाह द्वारा जन्म भर के लिए մատա 
किये जाते हें; इसमें शते यह होती है कि उनकी 
आयु ३० वषे से आधिक की हो, वे विदेशी न हों, और उनमें 
से प्रत्येक के पास चार हज़ार डाळर अर्थात्‌ տուղ बारह 
हजार रुपये की जायदाद हो । 


प्रतिनिधि समा के सदस्यों की संख्या २३५ होती है। , 
इस सभा की आयु चार वर्ष होती हे और इसके सदस्यों के 
चुनाव के लिए प्रत्येक बाळिग़ खी पुरुष को मत देने का. 





ԽԵ साम्राज्य शासन 
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अधिकार है । घन सम्बन्धी ՊԱՀ ԿԱՅ प्रतिनिधि सभा | 
में ही աաա हो सकते हैं । | 


गवनर-जनरल ओर प्रबन्धकारिणी समा--यहां 
का गवनेर-जनरल ईगलेण्ड के बादशाह द्वारा नियत होताहे। 
वह सब कार्य प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से करता है। 
इस सभा में १८ मंत्री होते हैं जो अपने शासन काय के लिए 
प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


प्रान्तीय शासन=केनेडा के नो प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त 
में एक गवर्नर रहता है जो इस राज्य के गवनेर-जनरल द्वारा, | 
प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से, नियुक्त किया जाता है। | 
सात प्रान्तों में एक एक, और दो में दो दो व्यस्थापक समाये 
हैं। प्रान्तीय मत्रीदूल अपने शासन काये के लिए प्रान्तीय | 
व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हें । प्रान्तीय 
सरकार उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं जो उपे 
केनेडा की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हों। | 


इस शासन पद्धति की विशेषतायें--फेंनेडा की 
शासनपद्धति में निम्न लिखित विशेषतायें हैंः-- 


१--केन्द्रीय खरकार प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा | 
स्वीकृत कानुनी मसविदों को रद्द कर सकती हे | i | 







२-केनेडा की ՎԱՏ शासन व्यवस्था सम्बन्धी 
तियर्मो में परिवतन नहीं कर सकती, यद्द परिवतेन म 
कट ` Յ » 9७ 
की ՎԱՏՏ ही कर सकती है | - २ ie 
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३_~षड़ी बड़ी अदालतों के न्यायाधीश नियत करने का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार को है | 








४--प्रान्तो के गवनेर, गवनेर-जनरळ द्वारा, प्रधन्ध- 
कारिणी सभा की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं। 


(२) 


दक्षिण अफ्रीका के यूनियन का शासन 


ऐतिहासिक परिचय--सन १६५० Տօ में, अफ्रीका 
के दक्षिण म, उत्तम-आशा अंतरीप ( 02० օք ७००९ 
0० ) के निकट, डच लोगों की एक वस्ती बनी थी । खन्‌ 
१७६५ ३० मं इस पर अंगरेज़ों का अधिकार होगया। डच 
लोग क्रमश: अफ्रीका के भीतरी हिस्सों में नये उपनिवेश 
ՎԵՑ गये। ये डच लोग बोअर ( 5065) कहळाते हैं । 
इनकी नयी जगहों में और विशेष कर डरबन से अंगरेज्ञ 
आ बसे, ओर अन्ततः १८४४ Տօ भें Յան अंगरेज्ञी राज्य म 
मिला लिया गया । तब अधिकांश बोअर लोगों.ने पीछे हट 
कर आरेन्ज फ्री स्टेट «Կ ԱՎԵՏ प्रजा तंत्र राज्य 
स्थापित किये, परन्तु. इंगळड उन पर अधिकार करने का. 
प्रयत्न करता रहा । अन्ततः ये दोनों राज्य क्रमशः १८४८ और 
१९०९ में अंगरेज़ों के अधीन होगये । | 


इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के चारों उपनिवेश ब्रिटिश | 
साम्राज्य के अन्तगत हो गये। सन्‌ १९०६ ३० में आरेन्ज. फ्री 





१२६ ब्रिटिश खाखाज्य शालन | 
"च्च या 
स्टेट तथा ट्रांसबाळ को स्वराज्य प्राप्त होगया, और तीन वप. 
बाद सन्‌ १९०९ में अन्तरीप उपनिवेश ( 0७ 000७) | 
नेटाळ तथा उक्त दोनों राज्यों का मिलाकर एक सम्मिलित । 
राज्य स्थापित छिया गया। इसका नाम दक्षिण अफ्रोका का | 
यूनियन ( Սուօո ) हुआ իբ 








शासन पद्धति--इसल यूनियन की शासन पद्धति सन्‌ | 
१६०२ ६० के दक्षिण~-अफ्रोका-कालून के अनुसार है। यह 
शासन पद्धति दक्षिण अफ्रीका वालों के बाद विवाद भोर 
तक्के वितके से ही निश्चित हुई थी । ब्रिटिश पाठिमेंट ने इसमें. 
कुछ परिवतेन किये बिना ही, इसे स्वीकार फर लिया था। 


पार्लिमंट--इस राज्य की पालिमिंद में दो समायें हैं- 
(१) सिनेट और (Հ) प्रतिनिधि Հու सिनेट में ४० | 
सद्स्य हें, इनमे ८ गवनर-जनरल द्वारा «ոլա होते हैं और | 
शेष ३२ सदस्य प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्वाचित «ԹՅԱ. 
सिनेट की आयु १० वषे की होती हे । योरपियन ब्रिटिश प्रजा 
के व्यक्ति दी इसके सदस्य दो सकते दें । उम्मेदवार की आयु | 
कस से कम तील वषे होनी चाहिये और उसके पाल कम से 
कम ५०० पौंड की जायदाद होनी चाहिये । ` | 


प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या १३४ होती है। | 
इस सभा की आयु पांच वषे की होती है। प्रत्येक सदस्य । 
को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है । प्रत्येक बालिग पुरुष 
तथा स्त्रो को मत देने का अधिकार होता है । | 


` दक्षिण अफ्रीका के अन्य भाग इस यूनिग्रन के अत्तगेत नहीं है। 
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घन सम्बन्धी कानूनी मलबिदे प्रतिनिधि सभा में ही. 
ՀՈՎ होते हैं, सीनेट उन में परिदर्तन नहीं कर सकती । 
यदि प्रतिनिधि सभा मे कोई कानूनी मसविदा दो बार 
स्वीकृत होजाय और खीनेर उसे अस्वीकार करदे तो ՎԱՅ 
जनरल उसे दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पेश 
करेगा और इसके निर्णय के अनुसार कानून वनेगा | 


गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा--यहां . 
का गवनेर-जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता 
है | वह सब कार्य प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से. करता 
है। इस समा में दस संत्री होते हैं। मंत्री दळ शासन कार्य 
के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता हे । 


प्रान्तीय शासन--यूनियन में चार «թան | प्रत्येक 
घ्रान्त,म एक एक शाप्तक ( Administrator ) तथा 
व्यचस्थापक सभा होती है । शासक गवनेर--जनरळ. दारा 
नियुक्त, होता हे । व्यवस्थापक सभाओं की आयु तीन तीन 
वष की होती है । प्रान्तीय प्रबस्धकारिणी सभा. में चार चार 
मंत्री होते हैं जो अपने शासन कार्य के लिए व्यवस्थापक 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । न हक 


(३) 


आए्दरेलिपा का शासन . 
ऐतिहासिक परिचय-=आस्ट्रेलिया के उत्तरी तट्‌ की 


१३० ब्रिटिश साख्राज्य शासन 





———_— आन क | 
खोज १६०६ में, सबसे प्रथम डच छोगों ने की थी। इस 
शताब्दी के अन्त में अंगरेज़ सी वहां गये। परन्तु सबने | 
यही सूचित किया कि भूमि बंजर है, ओर सूल निवासी 
झगड़ाळू हैं। अतः बहुत समय तक खोज का काम बन्द रहा। 
इस बीच में डच लोगों का «պաա प्रशुत्व जाता रहा। 
अन्त में केप्टेन कुक नामक अंगरेज १७६८ में वहां पूर्वी तर 
की ओर पहुँचा । उसने ख़बर दी कि यहां की भूमि बहुत 
उपजाऊ तथा बसाने योग्य है। 


सन्‌ १७८३ Հօ में, अमरीका के संयुक्त राज्य कहे जाने | 
वाले भू-भाग ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होगये थे। इस. 
घटना से अगरेज्ञो का ध्यान आस्ट्रेलिया की ओर विशेष रूप छे 
आकर्षित हुआ | बात यह थी कि अब तक केटी या निर्वासित 
अगरेज़ अमरीका भेज दिये जाते थे, पर अब वहाँ के लोगों 
ने उन्हे लेना अस्वीकार कर दिया । ये कैदी या निर्वासित 
व्यक्ति प्रायः वे छोग होते थे जो अपने स्वतंत्र धार्मिक या | 
राजनेतिक विचारों के कारण अपराधी सममे जाते थे । इन्हे. | 
रखने के लिए ब्रिटिश सरकार अब ऐसी भूमि चाहती थी) | 
जो ऐसी उपजाऊ दो जहां इन्हे खाय पदाथ प्राप्त करने में | 
कठिनाई न हो, तथा जो इतनी दूर हो कि ये वहां से जल्दी | 
इंगलेंड न आ सके । ये दोनों बात आस्टेलिया 8 पूरी दो 
सकती ՎԱ अतः सन्‌ १७८८ ३० में उक्त अपराधियों का | 
जहाज़ यहां भेज दिया गया । इन्होंने इसे अपना देश समझा | 
ओर ये उसकी उन्नति में लग गये | पीछे इनके आन्दोलन से, | 
. १८४० में ԿԹ ने यहां अन्य अपराधियों को भेजना बन्द 
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कर दिया । इस समय के लगभग, यहां सोने की खाने मिल 
जाने से देशोन्नति में बड़ी उत्तेजना हुई । 


शासन पद्धति--करमशः आस्ट्रेलिया के औपनिवेशिकों 


ने उत्तरदायी शालन की मांग पेश की और उसके छिए आन्दो- 
छन किया | पहले सन्‌ १८५१ ६० में न्यू साउथ वेढ्छ, विकटो- 
रिया, दक्षिण आस्ट्रेलिया, और टखमानिया ने, जो, खुसंगठित 
होगये थे, मिळकर अपनी शासन पद्धति का मसविदा तयार 
किया । ब्रिटिश पाल्सिंद को इसे स्वीकार करना पड़ा | 
पीछे १८१९ में कोन्सलेड को, और १८९० में पश्चिमी आस्ट्रे- 
लिया को उत्तरदायी शासन दिया गया। पहले ये उपनिवेश 
आपस में सीमा आदि के लिए बाद विवाद कर बेडते थे। 
अन्त में इन सबने एक संघ बना लिया और उसकी शासन 
पद्धति सन १६०० ३० में पार्लिमिंट से स्वीकृत कराळी । उक्त 
ՎՎ के कानून के अनुलार ही यहां शासन होता हे । 


पाठिमेंट--यद्दां की पाठिमेंट में दो सभाये हैं:--( १) 
सिनेट ओर, (२) प्रतिनिधि सभा । सीनेट में आस्ट्रेलिया की 
सब (छः) रियासतों में से प्रत्येक के छः छ:, इस प्रकार 
कुछ छत्तीस सदस्य होते हैं, जो छः वषे के लिए चुने जाते 
हैं। प्रत्येक प्रान्त के आधे सदस्यों का नया चुनाव प्रति, 
तीखरे वष होता है। उम्मेदवार बही व्यक्ति होता है, जो 
बादशाह की प्रजा, और बाळिग़ हो। टट्‌ 


ննխ समा में लामग պ सद्स्य दोते हें । इस्‌ 
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उपनिवेश में सूळ निवासियों ( ४०४९७) को छोड़कर 
शेष सब बालिग ՅԱ पुरुषों को मत देने का अधिकार | 
यदि प्रतिनिधि सभा किसी այր सलविदे को दो 
बार स्वीकार करले ओर सीनेट उले अस्वीकार करे तो 
गचनेर-जनरछ दोनों सभाओं को संग कर सकता है। यदि 
नये निर्वाचन के बाद फिर भी प्रतिनिधि सभा उस मसबिदे 
को स्वीकार करे और सीनेट अस्वीकार, तो दोनों सभाओं 
का संयुक्त अधिवेशन होता है, और उसके निर्णय के अनुसार 
काम होता हे। यदि शासन पद्धति सम्बन्धी किसी कानूनी 
मसविदे को कोई सभा दो बार स्वीकार करदे और दूसरी 
सभा उसे अस्वीकार करे तो गचनेर-जनरळ उस मसविदे 
के सम्बन्ध मं निर्वाचकों का मत ले सकता है। और, यदि 
बहुमत उसके पक्ष में हो तो वह कानून बन जाता है | 


गवनर-जनरल आर प्रबन्धकारिणी सभा- यदा 
का गवनेर-जनरळ इंगलेण्ड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है 
भौर प्रबन्धकारिणी सभा. की सलाह. से काम करता है। 
प्रबन्धकारिणी सभा में नो मन्त्री होते हे, जो अपने शासन 
काये के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 


प्रान्तीय शासन=इस राज्य में छः प्रान्त हैं। प्रत्येक 


प्रान्त में बादशाह द्वारा नियुक्त एक एक गवनर रहता है 
जो गवनेर-जनरल के अधीन नहीं होता । प्रत्येक प्रान्त म॑ 


दो व्यवस्थापक सभाये हैं, जिन्हें अपने अपने प्रान्त के लिए 


कानून बनाने तथा कर निर्धारित करने का अधिकार दै | 


। मताधिकार प्रत्येक बालिग ՀՈ पुरुष को होता हैँ । ՞Պ 
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इस शासन पद्धति की विशेषतायें-यहां की शासने 
पद्धति की सुख्य सुख्य विशेषतायें निम्न छिखित हैं :— 

१--पालिमेंट की दोनों सभाओं के निर्वाचन के लिए 
प्रत्येक बालिग पुरुष स्त्री को मताधिकार है | 


३- प्रान्तों के गवंनर ब्रिटिश सरकार द्वाशा नियुक्त किये 
जाते हैं, वे आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय सरकार फे अधीन 
ते 


३-- केन्द्रीय सरकार को चे ही अधिकार प्राप्त हैं, जो 
उसे कानून द्वारा दिये गये हैं, शेष सब अधिकार प्रान्तीय 
सरकारों को प्राप्त हैं। 


४--प्रबन्धकारिणी सभा पूर्णतः प्रतिनिधि सभा क्के प्रति 
उत्तरदायी है । १ 


५--शासन पद्धति यहां की पालिमेंट के बहुमत से 
अथवा प्रतिनिधि सभा के अत्यधिक बहुमत से, सुगमता 
पूर्वक बदळी जा सकती है | 


(४) 
न्यूज़ीलेंड का शासन 


इस्त उपनिवेश का पता सम्‌ १७६९ इ० म केप्टेन कुक ने 
छगाया | इसके दो भाग हें उत्तरी द्वीप, तथा दक्षिणी ढीप 4. 


ա 
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सन्‌ १८३० ई० में यहाँ औपनिवेशिक अच्छी संख्या में आगये। | 
ये उत्तरी छीप में बल गये । श्८३६ सें फ्रांस वालों ने इस भूमि 
पर अधिकार करना चाहा, पर अगरेजो ने बाजी मारढी। ' 
टीके तरह बस जाने पर, औपनिवेशिकों ने स्वभावतः स्वायत्त- | 
शासन की मांग उपस्थित छी । १८५९ सं ब्रिटिश सरकार के _ 
सहमत होजाने पर, अगले वषे यहां पालिमेंद स्थापित होगई। 


` न्यूज़ीलेंड के सूळ निवासी «ԹՈԴ कद्दलाते हैं աթ. 
लिया की भूमि खे बहुत फासले पर स्थित होने के कारण, | 
इस उपनिवेश ने उसके संघ में सम्मिलित होना पसन्द नहीं 
किया और अपनी शासन पद्धति पृथक्‌ तथा स्वतंत्र रखी। 


पार्लिमेंट-यद्दां की पार्लिमेंट में दो सभायें हैं :-- 
(१ ) व्यवस्थापक परिषद्‌ और (२) व्यवस्थापक ՅԱ 
व्यवस्थापक परिषद्‌ म ४३ सदस्य हैं; तीन माओरी जाति के 
सदस्य गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं, शेष चाळीस 
प्रति सातवें वर्ष निर्वाचित होते हैं । उस्मेदवार घनने के लिए | 
किसी जायदाद का रखना आवश्यक नहीं हे । 


व्यवस्थापक सभा में ८० सदस्य होते हैं, जो सवै 
साधारण द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने जाते हें । इनम से चार 
माओरी सदस्य होते हैं । स्त्रियां भी सदस्य हो सकती हें! 






गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी समान ՀՅ 
का गवनेर-जनरळ बादशाह द्वारा नियुक्त. होता Է 
'अषन्यकारिणी सभा की सलाह से काम करता दै। प्रबस्बट 
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कारिणी सभा में १२ मन्त्री होते हें जो अपने शासन कार्य के 
दिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 


जब पालिमेंट की दोनों समाओं में किसी कानूनी 
मखविद्दे के सम्बन्ध में मत-भेद होता है, तो दोनों सभाओं 
का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है । 


(५) 


न्यूफ़ाउंडलेंड का शासन 


इस उपनिवेश का ऐतिहासिक परिचय केनेडा के प्रसंग 
मे दे दिया गया है । यह केनेडा के संघ मं सम्मिलित होने मे 
सहमत नहीं हुआ | यह एक पृथक और स्वतंत्र उपनिवेश है। 


पालिमेट--यहां पाछिमैन्ट में दो सभायें हें ४-0 
(१) व्यवस्थापक पारिषद्‌ ओर (२) व्यवस्थापक सभा | व्यव- 
स्थापक परिषद्‌ में २४ से अधिक सदस्य नहीं होते, उनकी 
नियुक्ति गवनेर द्वारा की जाती है। व्यवस्थापक सभा में ३६ 
सदस्य होते हैं, जो सवै साधारण द्वारा चार वषे के लिए चुने 
जाते हैं । मताधिकार सब बालिग पुरुषों को हे, परन्तु खिर्यो 
को नहीं हे । ह 


गवीर और प्रबन्धकारिणी सभा--यहां का गवनेर 
बादशाह द्वारा नियुक्त होता हे और प्रबन्धकारिणी सभा ष्की 


աաա से काम करता दै । प्रबन्धकारणी समा में नौ संत्री 
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क) सस 


होते हैं, जो अपने शासन कार्ये के Կ व्यवस्थापक सभा के 
प्रति उत्तरदायी रहते हैं 
% % Հ 

उत्तरदाया शासन पद्धति अिथिश् सात्राज्य के 
स्वतंत्र भागों की शासन पद्धति का वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है। भिन्न भिन्न भागों की शालन पद्धतियों म॑ कुछ कुछ 
बातों में भेद भी हे, तथापि समानतायें अधिक हैं । मुख्य 
मुख्य समानतायें հրա लिखित है 





४ 

७ 

«Հ 
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(क) प्रत्येक भाग में दो दो व्यवस्थापक सभायें हैं, सीनेट 
और प्रतिनिधि | सभा घन सम्बन्धी कानूनी मसविदों के. 
विषय में प्रायः पूर्णाधिकार प्रतिनिधि सभा को ही होता है। 
मंत्री मंडळ भी इस्री सभा के प्रति उत्तरदायी होता है | 


(ख) प्रत्येक भाग में उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचलित है, 
उसकी मुख्य सुख्य बातें थे हैं-- 


(१ ) प्रधान शासक के नाम से शासन सम्बन्धी सब कार्य 
किये जाते हैं। बह व्यवस्थापक मंडळ के प्रति उत्तरदाता' | 
नहीं होता, इस छिए वह उसके द्वारा हटाया भी नहीं | 
जा.सकता । इसे गवनंर-जनरळ, या गवनेर कहते हैं । 


(२) उसके काय मंत्रियों के परामश से, और उन्हीं के | | 
उत्तरदायित्व पर होते हें। मत्री नाम मात्र से उसके 


द्वारा, परन्तु वास्तव में प्रजा-प्रतिनिधियों द्वारा 
साधारणतः व्यवस्थापक मण्डछ के खदस्यो में सै... 


चुने जाते हैं.। 


, 
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(३) इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित խո 
द्वारा, देश का वास्तविक शासन करनेवाले होते हैं । 


(४) जब प्रतिनिधि सभा का इन խո पर विश्वास नहीं 
रहता, ये ( यदि व्यवस्थापक मण्डलको बर्खास्त न 
करें ) त्यागपत्र दे देते हें ओर उनके स्थान पर नये 
मस्की चुने जाते हैं । 

(५ ) इस प्रकार प्रबन्धक और व्यवस्थापक शक्ति उस दळ 
के हाथ म होती है, जिसका प्रतिनिधि सभा मे 
बहुमत ՇԱ | 

९६) व्यवस्थापक मण्डल और मंत्री मण्डल अपनी विवाद-अस्त 
बातों को, न्याय विभाग के सन्सुख रखे दिना ही, तय 
कर लेते हें । 

x x x x 
संयुक्त शासन पद्धति--भिन्न भिन्न भागों के शासन 
सम्बन्धी अधिकारों के विचार से केनेडा और आस्ट्रेलिया म 
जो शासन पद्धति प्रचलित हे उसे संयुक्त ( £९१] ) 
शासन पद्धति कहते हैं । दक्षिण अफ्रीका के यूनियन की 
शासन पद्धति के भी कुछ लक्षण इसी से मिळते हें । इस्त 
शासन पद्धति ՎԹ राज्य मं शालन सत्ता एक केन्द्रीय 
सरकार के अधीन नहीं होती, वरन्‌ केन्द्रीय सरकार तथा 
प्रान्तीय सरकारों में विभक्त होती है । व्यापार, युद्ध, सिक्का 
आदि जिन बातों का सम्बन्ध समस्त राज्य से हो, उनके. 
सम्बन्ध में नियम घनाने का अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापक 
सभा को होता है तथा उनको अमळ में लाने का काम केन्द्रीय) 
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सरकार करती है। प्रान्तीय सरकारें अपने अपने प्रान्त सम्बन्धी 
विषयों; उदाइरणवत घर्मे, शिक्षा, उद्योग Վաե आदि हे | 
सम्बन्ध में स्वाधीन रहती हैं । %# | 
x > x 
՞ NN ՀՀ ՇՀ Շ` 
स्वाधान उपानवशा का (बादश सरकार 
से सम्बन्ध | 
ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन «ՎԽՅՀԱ (तथा अन्य 
भागों ) छा ब्रिटिश सरकार से कया सम्बन्ध रहे, इस विषय 
का, समय समय पर, साम्राज्य ՎԱԼ मं विचार होता हे। 


उसके अन्तिम ( अर्थात्‌ १६२६ के ) अधिवेशन में संघ 
सस्मति से यह स्वीकृतः हुआ है कि साख्राज्य में ग्रेट ब्रिरेन । 





+ इसके विपरीत, एकात्मक ( 0६०79 ) शासन पद्धति वाठे | 
राज्यों में सब शासन सत्ता केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है । यदि वह | 
उचित समझे तो वह अपने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे सकती | 
हैं । केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने बढ़ाने, एव. 
उनकी संख्या या सीमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार होता हैं । प्रे | 
ब्रिटेन आदि देशों म यह पद्धति प्रचलित है | | 

Է इसका अधिवेशन प्राय; तीसरे वष होता है। इसके ՀՅ 
ԱՏԿ का प्रधान मंत्री, ब्रिटिश मत्री मंडल के कुछ सदस्य, स्वतंत्र ն 
भागों के मंत्री, साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की ओर से ब्रिटिश सकर 
का उपनिवेश-मंत्री, और भारतवंष की ओर से भारत-संत्री होते हैं | 
इंगलेंड का प्रधान मंत्री इस परिषद का समापति होताहै। परिषद के स्वीकृत 
प्रस्ताव केवल परामश के रूप में होते है, वे विरुद्ध मत रखने वालों प्र 
बाध्य नहीं होते । 
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तथा साद्नाज्य के स्वतंत्र भागों का स्थान समान है । आन्तः 


रिक अथवा विदेशी विषयों में कोई दूसरे के अधीन नहीं हे । 
बादशाह के प्रति राजभक्ति रखते हुए, सब एक सम्मेलन 
सूत्र में ԿՅ हैं, और ब्रिटिश कामनवेट्य (CommonWealth) 
के खद॒स्यों की हैसियत से स्वतत्रता-पूर्वंक सम्बन्धित है । 


साम्राज्य छा प्रत्येक स्वतच भाग अब स्वयं अपने भाग्य 
छा निर्म्माता है; किसी भाग पर दूसरे भाग का दबाब नहीं 
है । प्रत्येक साग अब यह स्वयं निश्चय करता है कि दूसरे 
भागों से वह कहां तक सहयोग करे । जल सेना बढ़ाने के 
लिए ग्रेट ब्रिटेन की सहायता न करके, अपनी जल सेना 
अळग अलग बनाकर, वे अएनी स्वतंत्रता फा प्रत्यक्ष परिचय 
देने लगे हैं । इस प्रकार ՎԱ धीरे, परन्तु हढ़ता-पूवेक 
उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता बढ़ाते जा रहे हैं । दक्षिण 
अफ्रीका में तो बहुत से आदमी, अपने राज्य का झंडा भी 
अलग रखना चाहते हें । _ 


गवर्नर-जनरल का स्थान-यह कहा जा सकता हे 
कि इंगळेंड में बादशाह एक-सत्ता शुन्य पूजनीय प्रतिमा की 
भांति होता है । अब साम्राज्य के स्वतंत्र भागों में गवनेर> 
जनरल का ( न्यूफाउंडळेड में गवनेर ԳԼ) वही स्थान द्वै जो 
बादशाह का इंगलेंड की शासन व्यवस्था में हैे। गवनेर- 
जनरल बादशाह का. प्रतिनिधि हे, न कि ब्रिटिश सरकार या 
उसके किसी अंग का । अब ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य के 
अन्य-स्वतंत्र भागों की सरकारों में जो पत्रव्यवहार होता है 
वह प्रधान मन्त्रियों द्वारा होता हे, न कि गवनेर-जनरळ 
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स्स कक ७० 


द्वारा | गवनेर-जनरछ को मुख्य मुख्य सरकारी कागाज़ों को 
कापी भेज दी जाती है, उसे प्रबन्धकारिणी समा के 
निश्चयों की सूचना डली एकार दी जाती है, जिस प्रकार 
इंगलेंड के बादशाह को वहां के ՅՈ संडळ के निञ्चयों को յ 

बाइशाह के, कानूनी मसविदों सम्बन्धी अधिकार- 
अब बादशाह, साम्राज्य के किली Հոպ साग की զո» 
से स्वीकृत कानूनी मलविदे को केबल बहां के ही प्रधान: 
मन्त्री क्षी सलाह से रद्द कर सकता हे, न क्ति ब्रिटिश सरकार 
के प्रधान मन्त्री की सलाह से | 


यदि किसी स्वतन्त्र भाग की पाण्मिंद कोई देखा कानूनी 
ससविदा स्वीकार करना चाहे जिससे «արս के दूसरे 
स्वतन्त्र भाग की हानि हो तो उक्त दोनों भागों के प्रधान- 
मन्त्री परस्पर म परामश कर ԾՎ: ब्रिटिश सरकार को बीच 
में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है | 


वेदेशिक नीति-लाम्राज्य के प्रत्येक स्वाधीन भाग को 
यह अधिकार है कि वह किसी अन्य देश से किसी विषय 


को सन्धि का पत्र-व्यवहार कर सके, और ऐसा करते समय | 


साम्राज्य के जिस जिस स्वाधीन «ա से उसका सम्बन्ध हो, 
उसे भी सूचित करदे । यदि कोई मत-सेद न हो, तो बादशाह 
के नाम से, उक्त दोनों भागों की ओर से, सन्धि हो जायगी | 
उस सन्धि का सम्बन्ध उन्हीं भागों से होगा, जिनकी ओर 


से वह इई हे । इस प्रकार, यदि ब्रिटिश सरकार कोई सन्धि 


करे तो वह सन्धि साम्राज्य के किसी स्वाधीन भाग पर उस 
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समय तक लागू न होगी, जबतक कि उल भाग की सरकार 
भी डल पर अपनी स्वीकृति न दे दे । 


साम्राज्य परिषद्‌ में यह निश्चय हुआ है कि बैदेशिक 
नीति का अधिकांश उत्तरदायित्व अभी कुछ समय तक 
ब्रिटिश सरकार पर रहना चाहिये । परन्तु यह ध्यान रखा 
जायगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का कोई स्वाधीन भाग अपनी 
सरकार की स्वीकृति के विना, किखी बन्धन, ( Obligation ) 
को मानने के छिए बाध्य न होगा । दो उपनिवेशों ने यह स्पष्ट 
रूप ले कह दिया है कि यद्यपि हमने गत योरंपीय महायुद्ध 
में इंगळेण्ड की सहायता की है, हम सविष्य में उस समय 
तक ऐसा कदापि नहीं करेंगे, जबतक पहले से हीं हमारा 
युद्ध के विषय में परामश न ले छिया जायगा, और दम उससे 
सहमत न हो जांयगे। ` 


स्वाधीन उपनिवेश विदेशी राज्यों կ अपने स्वतंञ 
राजदूत (4०४४११०8) रख सकते हैं । उदाहरणदत 
केनेडा का अपना राजदूत वाशिंगटन ( अमरीका के संयुक्त 
राज्य ) में रहता है । ये अपनी स्वतन्त्र हैसियत से ही राष्ट्र 
७ हें 5. Հ Գ ԱՏ» 
संघ के सदस्य हें । इससे यह स्पष्ट है कि वैदेशिक विषयों में 
भी ये उपनिवेश प्रायः पूणे स्वतन्त्र हैं। 


EE EIN 





भारतवर्ष का शासन 


४ Յորոց लोग भारतवधे में क्यों आये ? स्पष्टतया अपने छाम के 
(लिए | वे भारतवर्ष में क्यों डटे हें ? फिर भी वही उत्तर होगा-अपने 
लाभ के लिए । वे कोई ऋषि तो हैं नहीं | वे तमारोे!या मन बहलाव के 
के लिए तो भारत पर शासन नहीं कर रहे है। उनकी चतुर पेनी दृष्टि तो 
सदा लाभ पर है । ओर, अधिक लाभ के लिए तो शासन अपना, अथवा 


अपने कुब्जे में दोना, आवश्यक दै | --- ՀՀ होटन, | 


ऐतिहासिक परिचय--यहां अगरेज व्यापार करने 
आये थे, समय ने उन्हे शासक बना दिया । सन्‌ १६०० ३० में . 
महाराणी ऐलिज़ेबेथ से सनद्‌ लेकर २१५ व्यापारियों ने इस्ट | 
इंडया कम्पनी, बनायी और भारतवष के समुद्र तट पर व्यापार 
करने टगे । कम्पनी समय समय ՎԿ ՀԱՅԿ के शासकों से 
ओर पीछे पाछिमेन्ट से सनद्‌ बद्ढवाती थी । इसका प्रबन्ध 
२४ डाइरेक्टरों की सभा तथा एक गवनेर द्वारा होता था। | 
धीरे ՎԱ मुगल साम्राज्य की क्षीणता Վ निस्तेजता तथा अन्य । 
देशी व्यापारी समितिर्मो के भय के कारण, इसे अपनी आत्म” | 
रक्षा की चिता हुई और यह सेना का प्रबन्ध करने लगी । 


` अगरेज्ञं ने यहां समुद्र के खुले द्वार से प्रवेश किया | इस 
लिए इन्हें आरस्म में भारतवष की किसी देशी शक्ति ते 


| 
| 
ի 
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सामना न करना पड़ा । जो सहधर्मी हाळेंड पहले स्पेन की 
शञ्जुता में इनका सहायक था, ՅՅ से प्रथम मुठभेड़ Յ8 | 
डच छोगों के परास्त होते होते फ्रांस भी मैदान में आ उतरा। 
सतरहदवीं शताब्दी के मध्य से कोई डेढ़ सी वर्ष ले अधिक, 
समुद्री इकूमत के लिए इंगळेण्ड और फ्रांस में बड़ा विकट 
सुकाबला रहा । दक्षिण सारत का आधिपत्य पहले फांसी सियो 
के हाथ जाता दीखा, परन्तु अन्त में अंगरेज्ञों की ही सफलता 
रही । इस बीच में सन्‌ १७५७ व १७६४ ई० में छासी च बक्सर 
: की लड़ाइयां हुई | पहली विजय से कम्पनी के हिस्से मे 
वंगाळ, विहार, उड़ीला आया और दूसरी से उसे इलाहाबाद, 
कड़ा व वनारख मिळे । इसी प्रकार राजनीति की कई एक 
कूट चालों से, मरहठों की संघशक्ति टूटने पर, महाराष्ट्र तथा | 
दिल्ली आगरे का प्रान्त कम्पनी के हाथ आया, ओर भेसूर के 
सुल्तान हेद्र व टीपू के परास्त होने पर वर्तमान मद्रास प्रान्त 
की नींव पड़ी । पश्चात्‌ वीर-केखरी रणजीत की सत्यु पर सन्‌ 
१८४५-४६ ई० तथा १८४८-४९ ई० के दो सिख युद्धों के զր: 
पंजाब कम्पनी के खीमान्तगेत हुआ । वारिस न होने अथवा 
कुप्रबन्ध के आधार पर ढाड डलहौज्ञी ने अवध, नागपुर, 
सितारा, झांसी आदि कई देशी रियासतें कम्पनी कं राज्य म. 
मिला ठीं । इस तरह वतमान ՅՈՒ भारत का शृहदश सन 
१८५७ तक कम्पनी के हस्तगत हुआ । स्मरण रहे कि इस; 
कार्य मं देशी शक्तियों के सहयोग से ही सफलता मिळी हे |. 


ज्यों ज्यों कम्पनी का काये क्षेत्र बढ़ता गया उसका प्रबन्ध 
शिथिळ होता गया। आथिक दशा ख़राब होने से उसे ब्रिटिश 
सरकार से ऋण लेना पड़ा |. सन्‌ १७७३ ३० मे सनद्‌ देते. 
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हुए पार्थिमेन्ट ने कम्पनी के अधिकारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप 
एरस्भ झिया, 
लेथिग ऐक्ट ' पाख किया | सन्‌ १७८४ ३० स कम्पनी | 

के काम की निगरानी करने के लिए “ दोड आफू कन्दो ” 
Պատ संस्था बनाई गई | १७९३ में इसके लगठन में परिवर्तन | 
किया गया । प्रति बीखव वर्ष कम्पनी फे कारोबार तथा | 
शाखन व्यवस्था की जांच होती थी । आवश्यक ԱՎԱ किया 

जाता था, तब खनद्‌ बदली जाती थी. 

सनू १८१३६० के ऐकट से कम्पनी का भारत से व्यापार" 
एक्काधिपत्य छीन लिया गया । १८५३ मं यह स्पष्ट कर दिया 
गया कि भारतीय राज्य फा वास्तविक अधिकार ब्रिटिश 
सरकार को है, परन्तु जब तक पालिमेंद स्वथ उसका शास 
करना न चाहे तब तक कम्पनी सम्राट के नाम से राज करे। | 
पीछे सन्‌ १८५७ ३० के विद्रोह के पश्चात्‌ भारतीय शासन | 
प्रगट रूप से ब्रिटिश पालिमेन्ट के अधीन होगया । $| 
नेपाळ, भूटान को, तथा फ्रांसीसी और पुतंगीज़ राज्य के | 

अघीन भागों को छोड़कर, समस्त भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तगत' है, और उसके घन सम्पत्ति और वैभव को बढ़ाने Վ 
म प्रधान सहायक है । ब्रिटिश साम्राज्यान्तगेत भारत के दो. 
भाग हैं:--( १) ब्रिटिश भारतवष और (Հ) भारतवर्ष को 
देशी रियासत । अब हम इनकी शासन पद्धति की मुख्य सुई 
बातों का उछेख करते हें%। ո. 
+ भारतवर्ष की शासन पद्धति का सविस्तर विवेचन श्री० कला 4 
की “भारतीय शासन” (छटा संस्करण) में किया गया है | इसका एक «Մ 
Հարա सरर भारतीय शासन” के नाम से प्रकाशित हो चुका दे । 
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(१) 
निटिश भारत 


ब्रिटिश भारतवर्ष की शाखन पद्धति म समय समय पर. 
कुछ परिवतेन हुए हैं । अन्तिम सुधार कानून १९१९ में पाल 
छुआ था। उसका उद्येश्य इस देश को क्रमश; उत्तरदायी 
शालन अधिकार देना है | परन्तु अभी केन्द्रीय शासन में 
उसे आरस्भ नहीं किया गया है; भारत सरकार ब्रिटिश 
पालिमंड के प्रति ही उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति 
नहीं । केवल नौ बड़े प्रान्तों का शासन कुछ अंश में उत्तरदायी 
किया गया है। उपयुक्त सुघार कानून के अनुसार यह व्यवस्था 
की गयी थी कि दस वर्ष से शासन सुधार कमीशन नियुक्त 
किया जायगा, जो विविध प्रकार की जांच करके इस बात 
की रिपोट करेगा कि जो उत्तरदायी शासन यहां प्रचलित 
हो, उसे कहां तक बढ़ाना, बदछना या घटाना उचित होगा । 
यह कमीशन १९२८ म नियत हुआ, इस के सातों सद्स्य , 
ՅԵՑ होने के कारण, भारतवषे के զգա राजनेतिक दृळों ने 
इसे स्वयं निर्णय ( Self-determination ) सिद्धान्त के 
व्रिरुद्ध घोषित करके, इसका बहिष्कार कर द्या । 


केन्द्रीय सरकार--इंगछेड का बादशाह भारतवर्ष का 
सम्राट कद्दछाता है, उसकी ओर से जो प्रधान अधिकारी 
` यहां काम करता है, उसे गवनेर-जनरळ कहते हैं, ( वह देशी 
रियासतों का वायसराय दै )। उसे बादशाह अपने प्रधान 


सूचना 
सन्‌ १६३४ ३० के विधान से, भारतवर्ष की शासन 
पद्धति में कई परिवतेन हुए हें । यहां की वतमान शासन 
प्रणाली का वर्णन हमारी “भारतीय शासन? के सातवें 
ओर 'सरल भारतीय शासन” के दूसरे संस्करण में किया 
गया है । --लेखक 


մ 


լ 
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मत्री की सिफारिश से नियत करता हे । वह अपने पद्‌ पर 
प्रायः पांच वर्षे रहता है। उसकी प्रवन्धकारिणी सभा को 
भारत सरकार कहते हैं । इसमें उसके तथा कमांडरन चीफ 
के, अतिरिक्त, भिन्न भिन्न विभागों के छः सद्स्य होते हे, 
जिनमें प्रायः तीन हिन्दुस्थानी होते हैं। सभा का सभापति 
गवनेर-जनरल होता है। उसे भधिकार हे कि यदि उसकी 
समझ में सभा का निर्णय देश के लिएं हितकर न हो तो 
वह अपनी खस्मति-अनुकूळ काय कर सकता हे । 


भारत सरकार को ब्रिटिश भारत के शासन तथा सैनिक 
प्रबन्ध के निरीक्षण ओर नियंत्रण का अधिकार है, पर भारत 
मत्री की इच्छा के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर सफती । भारत 
मेत्री इंगलेंड में रहता है, वह पार्रिमंट का सद्स्य होता है, 
और उसके प्रति ही भारतीय शासन के लिप उत्तरदाता 
रहता है। उसे सहायता या परामश देने के लिप एक सभा 


इडया कोसिळ' होती है। इसपर आठ से बारह तक सदस्य 
होते दें, जिनमें प्रायः तीन दिन्दुस्थानी होते Տ 


भारतीय व्यवस्थापक्न मंडल-...पिछले खुधारों से 
भारतीय व्यवस्थापक मंडछ के दो भाग 8: ( र 

न ո गला (९) राज्य 

परिषद्‌ या कोसिळ-आफू-स्टेट; और (२) भारतीय व्य- 
उजिस्लेटिव ऐेसेम्बळी । राज्य परिष 

क जया ԳՈՅԱ भायः पांच साल խո इसमे १० डस 

होते दे, ३३ निर्वाचित और २७ गामज्ञद्‌ । व्यवस्थापक समा 


का नया संगठन प्राय; तीन वर्षे गे होताहे। इस सभा में सदस्यों 





` 
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की संख्या १४० निश्चित की गयी हे, जिनमें से १०० निर्वाचित 
हों। प्रायः दोनों सभाओं से स्वीकृत होने पर ही कोई 
मसविदा पास हुआ समझा जाता है । इनके प्रस्ताव केवळ 
सिफारिश के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर वाध्य 
नहीं होते। गवनेर-जनरळ को अधिकार हे कि वह दोनो 
सभाओं के पास किये हुए «ԱՎ मखविदे को भी 
अस्वीकार करदे | 


प्रान्तीय सरकार-=ब्रिदिश भारत में १५ प्रान्त हैं; नौ 
ՀՏ, और छ; छोटे । छोटे प्रान्तों का शासन चीफ कमिशनर 
करते हैं, जो गवनेर-जनरळ द्वारा नियुक्त और भारत सरकार 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बड़े प्रान्तो के शासन सम्बन्धी 
विषय दो मार्गो में विभक्त हे, रक्षित और हस्तान्तरित | 
रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार गवनर ओर 
उस्वकी प्रबन्धकारिणी सभा को होता है, हस्तान्वरित विषयों 
का प्रबन्ध गवनर मंत्रियों के परामश से करता हे । ՀՎ 
की नियुक्ति इंगलेंड के घाद्शाह द्वारा होती है। ये. कुछ 
दशा में अपनी प्रबन्धकारिणी सभा तथा मंत्रियों के 
निर्णय के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं | मंत्री व्यवस्थापक 
परिषदों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो इनका वेतन घटा 


सकती हैं | 


प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदे---प्रस्येक बड़े प्रान्त में 
एक एक व्ययस्थापक परिषद्‌ है। प्रायः किसी परिषद में २० 
फी सदी से अधिक सदस्य सरकारी, और ७० फी सदी 
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से कम सदस्य निर्वाचित, नहीं होते । वतमान संगठन इस 
प्रकार हेः 
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————————— ԼՍ I 
परिषदों की आयु साधारणतः तीन वर्ष की होती है । 
प्रत्येक गवनेर को अधिकार रहता है कि अपने प्रान्त की 
प्ररिषद के किली स्वीकृत प्रस्ताव को अस्वीकार करदे । 














सरकारी आय व्यय-ब्रिदिश भारत फा लगभग 
सवा दो सो करोड़ हपया प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष करों 
द्वारा बसूछ किया जाकर, प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय 
सरकार द्वारा खर्चे किया जाता है। छोटे प्रान्तो के लिए 
केन्द्रीय सरकार ही खर्च करती है। केन्द्रीय सरकार, तथा 
प्रान्तीय सरकार बहुत सी महों के զ अपनी इच्छालुसार 
खचे कर सकती हे, कुछ थोड़ी सी «Թ के लिए भारतीय 
व्यवस्थापक मंडळ. और प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों 
को मत .देने-का अधिकार हे, प्लु गदनर-जनरळ तथा 
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गनेर आवश्यक समझने पर उनके मत की अवहेलना कर 
सकते हैं । 


भारतवर्ष का राजनैतिक ध्येय--भारतवष की भावी 
शासन पद्धति के सम्बन्ध में, भिन्न भिन्न राजनीतिश्ञों म; 
दो प्रकार फे मत हैं; पक पूण स्वतंत्रता के पक्ष में है, दूसरा 
स्वाधीन उपनिवेशों की शासन पद्धति का आदश रखता है । 
सन्‌ १९२८ इ० म, यहां सवे दल सम्मेळन में स्वाधीन भागों 
के ढंग की शासन पद्धति की योजना स्वीकृत की ԿՈՅ, 
भारतीय राष्ट्र सभा ( कांग्रेस ) ने यह प्रस्ताव पाख किया है 
कि यदि १९२९ के अन्त तक նեա पालिमेट ने उपयुक्त 
योजना स्वीकार न की तो वह अहिन्सात्मक अखहयोग 
आन्दोलन करेगी । देखना हे कि क्या ब्रिटिश राज- 
नीतिज्ञ भारतीय जनता की «ՀԵԿԱ समझकर, तद्नुसार 
काये करेंगे | 


(२) 
भारतवर्ष की देशी ԱՎԱՅ 


भारतवष की छोटी बड़ी सब देशी रियासर्ता की संख्या 
छः खी के लगभग है । मोटे हिसाब से इनकी तीन श्रेणियां 
8 । प्रथम श्रेणी में हैद्राबाद, मेसूर, बड़ौदा, कश्मीर, կաղ 
और ग्वालियर की बड़ी बड़ी या ऊंचे दर्ज की पृथक पृथक 
रियासत हैं। इनका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है। 
हुन से प्रत्येक मं उसका एक ՀԱԱ नामक पदाधिकारी 
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रहता हे । दूसरी श्रेणी म उन रियासतों के समूह हैं जो 
पास पास स्थित हैं। प्रत्येक समूह एजन्सी कहलाता है और 
उसमें प्रिटिश भारत के गवनेर-जनरळ का एक «զգո»: 
रहता है। ये एजन्सियां राजपूताना एजन्ली, मध्य भारत 
एजन्सी, विलोचिस्तान एजन्सी, और पश्चिमोचर सोमा 
प्रान्त एजन्सी हँ । तीसरी श्रेणी में बहुत सी छोरी छोटी रियासत 
हैं, जो ब्रिटिश भारत के प्रान्तों या ज़िलों के बीच में स्थित 
हैं। ये प्रान्तीय सरकारों के अधीन है । इनमें से कुछ में पृथक 
ՎԱՅ. * पोलिदिकळ भफूसर ' रहते हैं, शोष की देख साळ 
का काम ब्रिटिश भारत के ज़िलाधीशों के ही सुपुर्द हे। 
इस अणी की कुछ महत्व वाळी रियासतो का सारत सरकार 
से सीधा सम्बन्ध होता जा रहा है | 


भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध 
जिस नरेश को भारत सरकार, अयोग्य या असमथ समझे, 
उसे वह भारत मंत्री की सम्मति से, गद्दी से उतार सकती है । 
जब तक सरकार किसी नरेश के व्यवहार से सलुष्ट रहे बह 
उके राज्य की रक्षा करती है। देशी Հր को भारत 
खरकार की आज्ञा बिना एक दूसरे से, या किली विदेशी 
राज्य से, राजनेतिक पत्र व्यवहार करने की अनुमति नहीं 
रहती । इन्हे प्राचीन संधियों के अचुलार एक सीमा तक 
अपने राज्य के आन्तरिक शासन प्रबन्ध को स्वतंत्रता होती 
है। परन्तु ब्रिटिश सरकार “शान्ति और सुव्यवस्था? के 
ढिए, जैसा चाहे, हस्तक्षेप कर सकती है। ՝ 


"~ चतेमान अवस्था मे.कुछ नरेश. भारतवर्ष के वायसराय 
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( गवभैर-जनरळ ) को ' मेरे दोस्त ' लिखते हैं, ब्रिटेन को 
अपना "मित्र राष्ट्र समझते हैं, तथा अपने राज्य मे कुछ मनमाना 
शासन कर सकते हैं, तथापि काये व्यवहार में वे यथेष्ठ 

स्वतंत्र नहीं कहे जा सकते । बहुधा इन्हें अपनी सन्तान की 

शिक्षा और विवाह आदि व्यक्तिगत कायो में भी भारत 

सरकार का ' परामदा ? मानने को वाध्य होना पढ़ता दै । 


भविष्य में देशी रियासतों का ब्रिटिश सरकार से क्या 
सम्बन्ध रहे, तथा उनका ब्रिटिश भारत से आर्थिक व्यवहार 
केला हो, इसका विचार करने के लिए पिछले दिनों एक 
कमेटी नियुक्त हुई है, जिसके तीनों सद्स्य अंगरेज्ञ हैं। 
नरेशों ने अपने अधिकारों की रक्षा, तथा ब्रिटिश भारत से 
सहयोग, के सम्बन्ध में एक योजना तेयार करके कमेटी को 
दी है। कमेटी की रिपोर्ट अभो प्रकाशित नहीं हुई हे | 


जांच कमीशन--यदि दो या अधिक रियासतों में, 


किसी रियासत और प्रान्तीय खरकार में, या किसी रियासत 
और भारत सरकार मे कोइ मत-भेद उपस्थित हो, पव जब 
कोई रियासत भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि 
के आदेश से असंतुष्ट हो, तो वायसराय एक जांच कमीशन 
नियुक्त कर सकता है। अगर वायसराय इस कमीशन के 
आवेदन को स्वीकार न कर सके, तो वह उस मामले को 
फेसले के लिए भारत मंत्री के पास भेज देगा । 


यद्‌ कभी किसी रियासत.के शाखक. «Է या उसके. 
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उत्तराधिकारी को, राजगद्दी से, अथवा कुछ अधिकार से, वंचित 
करना हो, तो भी जांच कमीशन नियत किया जा सकता है । 
नरेन्द्र मेडल-सब्‌ १९२१ $० से बड़ी बड़ी रियालतों 
की पक नरेन्द्र मंडळ ( 'चेम्बर आफ मिसे?) नामक समिति 
बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष रियासत 
से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सब रियासतों पर पड़ता 
हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य यां ब्रिटिश 
भारत, ओर देशी रियासतों से हो, उन पर इस संस्था की 
खस्मति मांगी जाती हे । इसका सभापति वायसराय होता 
है, उसकी अनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान का 
काये करता है। मंडळ का अधिवेशन प्रायः साळ में एक बार 
होता है, उसमें बायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही 
वादानुवाद्‌ होता है। मेडल के नियम, वायसराय नरेंशों की 
सम्मति लेकर, बनाता है। नरेन्द्र मंडल प्रति वर्ष एक छोटी 
सी स्थायी समिति बनाता है, जिससे वायसराय, या भारत 
सरकार का विदेश विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व- 
पूर्ण विषयों में सम्मति लेता है। 
x x x x 
साम्राज्य परिषद्‌ ओर भारतवर्ष-...पिछछे परिच्छेद 
में साम्राज्य परिषद का उल्लेख किया जा चुका है। गत 
योरपीय महायुद्ध से पहले इसमें भारतवष की ओर से कोई: 
भारत मंत्री, तथा भारत 
सरकार से नामज़द किये हुए प्रायः दो आदभी इसके अधि- 
वेशनों मै शामिल होते हैं। परन्तु जब कि स्वाधीन उपनिवेशां 
को.ओर खे इसमें: सम्मिलित. होने वाळे, उनके मंत्री अपने 
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अपने राज्यों के प्रति उत्तरदाता होते हैं, और इस लिए उनका 
मत प्रकट करते हें, भारत मत्री और उसके सलाहकार, 
सारतवासियों द्वारा निर्वाचित या उनके प्रति उत्तरदायी 
नहीं होते और उनका वास्तविक मत प्रकट नहीं करते। ये 
वास्तव में भारतवष क्षे प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते। 

x x x x 


ब्रिटिश साम्राज्य में भारतवासी--त्रिदिश साम्राज्य 
मं भारतवर्ष के बाहर, लगभग इक्कीस लाख भारतीय रहते 
हैं, लगभग दो लाख तो साम्राज्य के स्वाधीन भागों में और 
शेष परतंत्र भागों मे | स्वाधीन भागों म अब भारतवासियों 
को जाकर रहने का अधिकार नहीं है। कनाडा, आस्ट्रेलिया 
ओर दक्षिण अफ्रीका में खुळे तौर से, और न्यूज्ञीछड Կ 
योग्यता की केद लगाकर, उन्हें प्रवेश करने के अयोग्य 
ठहराया जाता है। इन्हे म्यूनिसिपळ, प्रान्तीय, अथवा साव- 
देशिक निर्वाचन मं मताधिकार कुछ स्थानों म॑ तो बिल्कुल 
नहीं दै, और कुछ में है भी तो बहुत कम । 


इन उपनिवेशों की सरकारें बरावर कहा करती हैं कि 
यह बात झूठी हे कि हिन्दुस्तानियों को हम वर्ण विभेद के 
कारण अधिकार नहीं देते, इसका कारण आथिक हे । परन्तु 
जब हम यह सोचते हें कि उपनिवेशों का क्षेत्रफल बहुत 
अधिक है और वहां की उपज से जितनी जन संख्या का 
निर्वाह हो सकता है, उसकी अपेक्षा वहां बहुत कम लोगों 
की आबादी है, तो यह सहज ही निणेय हो जाता है, 
डपनिवेशों की सरकारों का उपयुक्त कथन बिल्कुल निस्तार 
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है। प्रश्‍न “आर्थिक नहीं, रंग (काले गोरे) का है, ओर 
सस्यता ( भारतीय या ऐशियाइ, ओर योरपियन ) छा है। 


स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए 
दरवाजा बन्द है | पर औपनिवेशिक विभाग से सम्बद्ध 
बीसियों उपनिवेश हिन्दुस्तानियो को मांग रहे हैं । हां, मांग 
रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए । ये उपनिवेश गृहस्थी, पूजीवाले 
या उच्च स्थिति के हिन्दुस्तानी नहीं चाहते । ये चाहते हैं कि 
कुळी हिन्दुस्तानी वहां जावे | इन उपनिवेर्शो मं हिन्दुस्तानियों 
के लिए ' कुळी ” शब्द का व्यवहार किया जाता है, उनसे 
मनुष्योखित व्यवहार नहीं किया जाता। उनकी अवस्था 
बहुत शोचनीय है । 


साम्राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों म भारतवासियों की 
दुदेशा का प्रधान कारण भारतवर्ष की पराधीनता हे । इसे 
यथा-शक्ति शीघ्र दूर किया जाना चाहिये। साथ ही զարգ 
के शुभचिन्तक बनने का दम भरने वाढो को भी गम्भीरता 
पूवेक इस सम्बन्ध में विचार करना भावश्यक है । साम्राज्य 
का आधार सहयोग और समानता का भाव होता हे । इनके 
अभाव में वण विद्वेष से, उसका छिन्न भिन्न होजाना अनिवाये 
है। क्या इस ओर समुचित ध्यान द्या जायगा ? 


nr 
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फाकङा फारच्छेद 





उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भाग 


« ब्रिटेन के बाहर साम्राज्य के जिन भागों में गोरे बसते है, वे एक 
प्रकार से स्वतंत्र राज्य ही हैं । उन पर नाम मात्र के लिए ब्रिटिश महाराज 
की प्रभुता है, परन्तु जिन भागों में उनका सचमुच साम्राज्य है, उनसे 
अनगोरों की बस्ती है । इसलिए सच पूछा जाय तो अनगोरी जातियां 
ही छोटे से ब्रिटिश टापू को करोड़ों आदमियों का प्रभु बना रही हे । ? 


-- स्वतंन्न 


इस परिच्छेद में साम्राज्यान्तगंत उन भागों की शासन 
पद्धति का विचार किया जायगा जो ब्रिटिश खरकार के 
उपनिवेश विभाग के अधीन हें | यद्यपि इनमें सीलोन (टका) 
आदि कुछ भाग ऐसे हैं, जो वास्तव में उपनिवेश नहीं कहे 
जा सकते | इन सबको प्रायः राजकीय उपनिवेश ( Crown 
(00075 ) कहा जाता है । इसका कारण यह है कि इनके 
लिए बादशाह अपनी प्रिवी कोंसिळ की सलाह से कानून 
बनाता है। 

ये उपनिवेश भू-मंडळ भर में बिखरे हुए, अनेक छोटे बढ़े 


टापू या अन्य ऐसे माग हैं, जिनके अधिकतर निवासी 
असंगठित ग्रेर-योरपियन हें तथा असभ्य माने जाते हैं । ये 


टरा 
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रातं तीन शताब्दियों में, भिन्न भिन्न Հո, ԿԱՊ 
अधिकार में आये ) इनमें से बहुतसों में अगरेज्ञ पहले व्यापार 
करने के उद्देश्य से गये थे | कुछ उपनिवेश युद्ध तथा सन्वियों 
से भी मिले हें । 


अफ्रोका और अमरीका के निकटवर्ती अथवा अन्तगत 
राजकीय उपनिवेशों म से अधिकतर की जछ-वायु अंगरेज्ञों 
के अनुकूल न होने से, «ոմ अधिक जन संख्या इनके सूळ 
निवासियों की ही हे जिन स्थानों की जळ-वायु ओऔपनिवेशिकों 
के अनुकूल है, उनमें इनकी संख्या खूब वढी, तथा बढ़ रही है । 
किली किसी की पेदावार अच्छी हे, और अंगरेज़ उससे, 
तथा उपनिवेश के मूल निवासियों की सस्ती मजदूरी से, 
अच्छा लाभ उठाते हैं। अदन और जिवराल्यर आदि कुछ 
उपनिवेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही विशेष 
महत्व के हैं । 


चार श्रेणियाँ--शासन पद्धति की दृष्टि से, हम इन 
उपनिवेशों को चार श्रेणियों म विभक्त कर सकते हैं :-- 


( १) पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की हे जिनमें केवळ गवनेर 
ही शासन करता दे, और बही कानून भी बनाता हे । 
इन उपनिवेशों में कोई व्यवस्थापक सभा नहीं रहती । 
ऐसे उपनिवेश ये हैं :-- 


(क) जिबरालटर, (घ) गोल्ड कोस्ट, 
(खो सट हलीना, (च) नाइजी रिया, 
(ग) अद्यांटी, ` (छ) बसूदो ढेण्ड, 
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(ज) बिचुआनालेण्ड, (ट) अद्न & | 
(झ) स्वाजीलेण्ड, 


(२) दूसरी श्रेणी के उपनिवेश घे हैं, जिनमें व्यवस्थाएक 
सभाय सङ्गठित तो होगयी हैं, पर वे होती हैं पूणतया 
मनोनीत सदर्स्यो की ही । इन व्यवस्थापक सभाओं का 
शासन कार्या पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता; गवेनर 
ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार ही सब कार्य करता है | 
ऐसे उपनिवेश ये हैं;-- 


(क) ब्रिटिश होंड्राख, (च) न्यासालेण्ड, 

(ख) ट्रिनिडाङ, (छ) होंकोंग, 

(ग) विडवडं द्वीप समुदाय, . (ज) स्ट्रेट सेटलमेंट, और 
(ब) पश्चिमी अफ्रीका (झ) खेचलीज़ । 


का उपनिवेश, 


(३) तीसरी भरणी में वे उपनिवेश हैं, जिनमें व्यवस्थापक 
Հազ स्थापित तो होगयी हैं परन्तु उन खमाओं से 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की 
संख्या से कम रहती है, इस सि के निर्वाचित 
प्रतिनिधि शासन सम्बन्धी कार्यो में अपना विशेष 
प्रभाव नहीं डाळ सक्ते। इन उपनिवेशों का शासन 
कार्य गवनेर, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहते हुए, 

' करते हैं। ऐसे उपनिवेश ये हैं :-> 


| (क) जेमे का, (ख) सीलोन ( ढङ्कु ), 


क अदन का सैनिक प्रबन्ध ब्रिटिश सरकार करती है । भारत सरकार 
इसके केवळ म्युनिश्चिपल विषयों की देख रेख करती है । 2 
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(ग) «ժա, (5) दक्षिण रहोडेशिया, 
(घ) फौजी, (ड) उत्तरी रहोडेशिया, 
(ज) केनिया, (Թ) गेम्बिया, 

(झ) ब्रिटिश गायना, (त) सीराळोयन, 

(ज्ञ) लीवडे द्वीप, (थ) फाकलेण्ड, 

(झ) साइप्रस, (इ) दक्षिण जाजिया, और 
(र) यूगांडा, (घ) पेपुआ । 


पिछले दिनों इन उपनिवेशों में खे खीळोन , और केनिया में 
शासन खुघार के विषय पर विचार करने के लिए कमीशन 
की नियुक्ति हुईं थी। उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी दैं। 
शैर-योरपियनों की दृष्टि से, ये रिपोर्ट कई अशो मं बहुत 
असन्तोषप्रद्‌ हें । 


(४) चौथी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें दो दो व्यव 
स्थापक सभाये हें। इन सभाओं में से एक के सद्स्य 
वहां की खरकार द्वारा मनोनीत रहते हें और दूसरी 
के सद्स्य पूणत: निर्वाचित होते हैं। मन्त्री व्यवस्थापक 
सभाओं के प्रति उत्तरदाता नहीं होते । पेसे उपनिवेश 
ये हें +— 


(क) बहमाज़, (ग) बरमुडाज्ञ, और 
(ख) बारबेडोज्, (घ) माळा । 


गवर्नर ओर प्रबन्धकारिणी सभा = राजकीय 
उपत्तिवेशों के गवनेरों को बादशाह उपनिवेञ्च मन्त्री के परामर्श 
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के अनुसार नियत करता हे। उन्हे शालन सम्बन्धी सब 
आवझ्यक अधिकार होतेहे, परन्तु वे इन अधिकारों का उपयोग 
उन लिखित हिदायतों के अनुलार ही कर सकते हैं जो उन्ह, 
नियुक्ति के समय बादशाह द्वारा, दी जाती हैं अथवा जो 
उन्हे समय समय पर उपनिवेश मन्त्री द्वारा मिलते रहते हैं । 
गधनेर को शासन छाये में सहायता देने के लिण प्रबन्ध” 
कारिणी सभा भी रहती है, परन्तु वह इसके बहुमत की 
अवहेलना कर सकता है। 


गर्वेनर का कतव्य हे कि अपने उपनिवेश के भिन्न भिन्न 
विभागों के संचालन सम्बन्धी सब महत्व-पूर्ण विषयो एर्‌ 
स्वयं सुचित ध्यान दे । उसे बिशेष रूप से यह आदेश होता 
है कि उपनिवेश के सूळ निवासियों म घम और शिक्षा का 
प्रचार करे, उनके जान माळ की रक्षा करे तथा उनके विरुद्ध 
अन्याय या हिन्सा होने से रोके । रेळे निक्काळने और बन्दरगाह 
बनवाने आदि के ऐसे कायो की ओर मी उसका बहुत ध्यान 
रहता है, जिनमें बड़ा खर्चे करना होता है। 


ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध-=सास्राज्य के इन भार्गो 
( तथा रक्षित राज्यों ) के शासन का नियत्रण उपनिवेश मत्री 
करता है जो इनके सुशासन के लिए इंगळेंड की प्रतिनिधि 
सभा के प्रति उत्तरदायी होता है । इन भागों के शासकों को 
सब महत्व-पूर्णं विषयों में उपनिवेश मंत्री की आज्ञाओं का 
पाळन करना होता है। ब्रिटिश उपनिवेश विभाग की एक 
शाखा इनके राजनितिक तथा शासन सम्बन्धी कार्य का 
तियंत्रण करती है और दूखरी शाखा इनके मुद्रा, रेळ, डाक, 
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४०-०८ कार्या 


—S 


तार, शिक्षा आदि सम्बन्धी कार्य की देख भाळ करती है; 
इसके कार्य म सहायता देने के लिए स्थायी աղեղ 
नियत हैं । 





उपसंहार--स्वाधीन - उपनिवेश अपना सब शासन 
काये अपने हित छी दृष्टि से करते हें । इंगळेंड को वहां 
हस्तक्षेप करने ( और स्वय लाभ उठाने ) का कोई अधिकार 
नहीं है । परन्तु इन राजकीय उपतिवेशों के राज्य-प्रबन्ध 
में तो उसे बहुत अधिकार प्राप्त हैं। इन डपनिवेशों मं, यदि 

ह चाहे तो मानव जाति की अपार सेवा कर सकता है 

परन्तु यह तभी सम्भव हे, जब वह इनकी समस्याओं पर, 
इनके हित की हए से, स्वार्थ-त्याग-पूचेक, रंग या जाति के 
भेद भाव को भूलकर, अपना कतेव्य ՎաՎ करे । 





छटा परिच्छेद 





रक्षित राज्य 


“ इस संसार मै किसी के अधिकारों म छेड़ छाड से दूर रहने वाली 
और अपने घर में शान्ति पूवेक रूखी सुखी रोटी खाने वाली, जो वेचारी 
छल प्रपंच रहित जातियां है, वे संरक्षकता की खुदगर्जी का तूफान लिये 
फिरने वाळी इन ՊԱԿ անան पने में केसी बुरी तरह से 
आपडी है ? ” : 2 स्वाधीन: 
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प्राक्कथन=-=रक्षित राज्य ( P7०६९०६९ 86866 ) उस्त 
राज्य को कहते हैं, जिसमें प्रभुत्व तो उसरी राज्य के राजा 
(या शालर्को ) का हो, परन्तु जिसमें विविध सन्धियों के 
अनुसार उसके संरक्षक राज्य को या दो भीतरी तथा बाहरी 
दोनों प्रकार के विषयों में, अथवा केवळ बाहरी विषयों में कुछ ' 
राजनेतिक अधिकार होते हैं । 


जब किसी दुर्वळ या कायर राजा को किसी आक्रमण- 
फारी का सय होता है, अथवा जब उस पर कोई आक्रमण 
कर देता है, तो वह प्राय; अपनी रक्षा के लिए या तो आक्रमण- 
कारी राज्य की ही, अथवा किसी अन्य बलिष्ठ राज्य की, शरण 
लेकर उसकी कुछ अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य 
होजाता है । इस प्रकार वह अपने राज्य को पूणतः पराजित 
तथा पराधीन बनाने की जोखम उठाने की अपेक्षा, उले उसका 
रक्षित राज्य बनाना स्वीकार कर लेता है । 


संरक्षक बन जाने ՎԹ राज्य को अपने रक्षित राज्य में 
कुछ अधिकार सहज ही प्राप्त होजाते हैं । अतः बहुधा बलवान 
राज्यों की यह इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक भू-भाग 
हमारी संरक्षकता स्वीकार करें । वे इस बात का प्रयत्न 
करते रहते हैँ कि अवसर मिळते ही, वे उन राज्यों को अपनी 
खंरक्षता में ळे «Վ जो उनले निषेळ होने पर ५ उन 
अधीनन हों | द 


अपने अपने क्षेत्रों मं संरक्षक राज्य अपने अधिकार बढ़ा ते 
रहते दें, और प्रायः थोड़े या बहुत समय में उनकी शासन- 


मद जाए 
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पद्धति Վ अपनी इच्छानुसार एरिवतेन कराने म सफल 
होजाते हैं । 


ԲՀՀ ~ 


निडिश रक्षित राज्य-बत्रिटिश साम्राज्य सें रक्षित राज्य 
चे हैं, जो अपने क्षेत्र में, केवळ ՈԹ को ही राजनेतिक 
हस्तक्षेप करने देते हैं । इन राज्यों ने गत तीन सौ बषे मे 
समय समय पर, स्वयं इंगलेंड या अन्य किसी राज्य के 
भय से, आत्म-रक्षा के लिए अगरेज़ों की सरक्षकता स्वीकार 
की, जिससे इनका कुछ अस्तित्व बना रहे । भिन्न भिन्न रक्षित 
राज्यों में ` ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण पृथक զատ 
परिमाण में हे । 


ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगेत मुख्य रक्षित राज्य ये हैं $- 


(क ) मलाया स्टेट; 
(ख) सारवाक, 
(ग) वोरन्यू, 

( घ ) सूडान, और 
( च ) ज्ञजीबार । 


मलाया--श्सका शासन एक राज्य परिषद्‌ ( 9६2९ 
Օօսոօմ) द्वारा होता है । परिषद का सभापति वहां का 


सुलतान होता है । ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेज्ञीडेंट 
सुलतान का सहायक पदाधिकारी होता है լ 


सारवाक--इसके आन्तरिक शासन म तो ब्रिटिश 
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सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके, 
विदेशों सम्बन्धी विषयों का वह नियन्त्रण करती है । ब्रिटिश 
सरकार इस राज्य के उत्तराधिकारी का भी निश्चय करती हे । 


बोरन्यू--इलका शासन “ब्रिटिश नाथे बोरन्यू कम्पनी ' 
के अधीन है ! ब्रिटिश सरकार आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप 
नहीं करती । कम्पनी के डायरेक्टर ही शासन प्रबन्ध करते . 
हें। गवचर कम्पनी द्वारा नियुक्त होता है, परन्तु वह ब्रिटिश 
सरकार स्टे स्वीकृत होना चाहिये। ्रडिश सरकार बाहरी 
विषयों का ही नियन्त्रण करती है । 


सूडान==सब्‌ १८९९ ३० के समझौते के अनुसार यह 
राज्य, ՀՅ और मिश्र दोनों की संरक्षता में है । यद्यपि 
यहां को प्रजा ने स्वतंत्रता का आन्दोलन किया, परन्तु उसे 
अभी तक सफलता प्राप्त न हुई, आन्दोळनकारियों का समय 
समय पर दमन कर दिया गया। 


सूडान कपास की फसल के लिए खूब प्रसिद्ध दै, और 
इंगलेंड के व्यापारियों को इससे खूब मुनाफा रहता है। 
इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में ब्रिटिश राज होने, तथा स्वेज्ञ 
नहर छे व्यापारिक और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व होने के कारण भी 
सूडान अंगरेज़ों के छिए बहुत «ԿՏ 


सन्‌ १८६६ ३० के समझौते के अनुसार सूडान में सेनिक 
तथा मुढ्की शासन कार्य गवनेर-जनरल करता दे, जो ब्रिटिश 
सरकार की स्वीकृति होने पर, मिश्र सरकार की आज्ञा से 
नियत किया जाता है, और इसी प्रकार हटाया जाता हे । 
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ՈՅՏՇՏՈՒԹ प्रान्तीय गवनेरो, तथा इन्लपेक्टरों को नियत 
करता है, ये लोग ब्रिटिश प्रजा के ही होते हैं । 


जंजीबार---यहां का शासन कार्य, यहां के खुछतान के 
नाम से, ब्रिटिश ՀՈՅ» द्वारा होता है । यह ԿՈՅ: केनिया 
के गवर्नर के अधीन होता है, जो यहां का हाई कमिइनर 
माना जाता है। खुछतान और रेजीडेन्ट दोनों मिळकर कानून 
बनाते हैं; उन्हे शासन काये म॑ सहायता देने के लिए एक 
प्रबन्धकारिणी सभा होती है, जिसका सभापति सुलतान 
और उप-सभापति ՀԱՅ». होता है। इस सभा म इनके 
अतिरिक्त तीन सरकारी और तीन ग्रेर-सरकारी सद्स्य होते 
हैं। इस राज्य से व्यवस्थापक सभा भी है! 


x x x 


साम्राज्य के इन भागों का ब्रिटिश खरकार से वही 
सम्बन्ध दै, जो उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भागों का दै । 
( देखो पृष्ठ १५९-६०) । 








Յորգն ԳՈՅ 





आदेश-युक्त राज्यों का शासन 


राष्ट्र-संघ के नियमों और նաղ की दृष्टि से देखा जाय वो 
शासनादेश में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | नियम बहुत अच्छे हैं ॥ 


पर नियम बनाने वालों की नीयत में हमें घोर संदेह है । 
>> आज 


प्राक्क्रथन--आदेश-युक्त राज्यों की सृष्टि पिछले «Վ 
वर्ष से ही हुई है योरपीय महायुद्ध / १९१४-१2 ) के पश्चात्‌ 
जमनी और टर्की के साख्राज्यो के, अफ्रीका, शान्त महासागर 
ओर एशिया में स्थित कुछ भू-भाग मित्र-राष्ट्रो ( 4]]।९8 ) 
अर्थात्‌ ՀՈՅ, फ्रांस ओर इटली को, और कुछ भाग दो दो 
तीन तीन सम्मिलित राष्ट्रों को, मिळ गये । इन भू-मागों को 
सभ्यता, या आथिक अथवा भौगोलिक स्थिति के अनुसार, 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणो भ विभक्त किया गया और 
यह निश्चय किया गया कि इनका कुछ समय अनुभवी और 
उन्नत राष्ट्रों की शागिदी (7६९३६९० ) में रहना आवश्यक 
है । ये राष्ट्र, इन भू-भागों का शासन राष्ट्र-लघ # या ' ळीग - 
आफू - नेशन्स ' ( ०१६५९ օէ Առնօոտ) के आदेश के 


# इस सँस्था का आवश्यक परिचय आगे ՀՎ परिच्छेद म दिया 


गया हैं । 
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अनुसार करते हैं । इन राज्यों को आदेश-युक्त राज्य 
( Mandatory 80885 ) कहते हैँ | 


ब्रिटिश सरकार तथा उपनिवेश सरकारों द्वारा 
शासित, आदेश-युक्त राज्य-=जिन आदेश~युक्त राज्यों 
छा शासन, ब्रिटिश सरकार, तथा स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेशों 
की सरकारें करती हैं, उनमें से मुख्य मुख्य राज्यों तथा 
उन पर शासन करने वाली सरकारों के नाम नीचे दिये 
जाते हैं :-- 





Ա օա |. सरकार, | | शास्रक सरकार 


RR I 


न्यू गिनी आस्ट्रेलिया 

सेमोआ न्यूजीलैंड 

दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का यूनियन 

नौरू इंगलेंड, न्यूजीलेंड ओर आस्ट्रेलिया 
टांगानिका 

पेलेस्टाइन ब्रिटिश सरकार 

ड्राक 

Հրով ब्रिटिश सरकार ओर फ्रेंच सरकार 





` शासक सरकारों का कार्य-शासक सरकारों को 


कानून और शासन सम्बन्धी सब अधिकार प्राप्त हैं, और वे. 


अपने अपने शासित राज्य के मूल निवासियों की मानसिक, 
~ ~ 
नेतिक, आथिक आदि सब प्रकार की उन्नति करने के लिए राष्ट्रः 
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संघ के प्रति उत्तरदायी हैं संघ की ओर से उन्हें यह आदेश 
रहता है [के इन राज्यों में दास-प्रथा तथा Վո बन्द रहे 
तथा हथियार ओर युद्ध सम्बन्धी सामान के प्रवेश पर 
नियंत्रण रहे; सूळ निवासियों के लिए शराब न दी जाय, तथा 
उन्हे पुलिस या आन्तरिक रक्षा के अतिरिक्त, अन्य सैनिक 
शिक्षा न दी जाय; इन राज्यों म किसी तरह का किला या 
सैनिक अड्डा न बनाया जाय, राष्ट्र-लघ के सब Կո को 
वाणिज्य व्यापार करने का समान अवसर रहे, पाद्री वेरोक 
जा सकें, और घासिक स्वतंत्रता रहे । 


इन नियमों की उत्तमता से किसी को विशेष आपत्ति 
नहीं हो सकती । परन्तु क्या इनके अचुलार काम भी होता 
8 ? बहुधा अच्छे अच्छे सिद्धान्त और नियमों का भी अज्ञानी 
अथवा स्वार्थी आदमी या रूस्थायं दुरुपयोग कर देती हें । 
प्राय; साम्राज्यवादी राज्यों से उदारता की आशा करना 
ही व्यर्थ है । उदाहरणाथे सेमोआ और इराक के विषय में 
कुछ ՎԱ यहां दी जाती हैं | 


सेमोआ का शासन--यहां प्रजा में बहुत अशान्ति है । 


उसके अधिकार-प्राप्ति के प्रयत्नो को बड़ी कठोरता- 
पूवक दमन कर दिया जाता है। अधिकारियों की ओर से 
कहा जाता हे कि आन्दोलक अपने देश का हित नहीं 
समझते । बात असळ में यह है कि वे अपने हित के लिए ही 
तो सेमोआ की शासन पद्धति में परिवर्तन चाहते हैं। इस 
समय वहां की व्यवस्थापक सभा में गोर-सरकारी सदस्य 
बिल्कुळ कम हैं,भर जो हैं, वे भी योरपियन मत-दाताओं द्वारा 
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चुने जाते हैं । शेष सब सदस्य न्यूज़ीलेंड के गवनेर-जनरळ 
छारा नियुक्त सरकारी सदस्य होते हैं । सूळ निवासियों 
सस्बन्धी विषयों में परामश देने के लिप कुछ Վար 
सेमोइयो की एक परिषद्‌ है। उसके लिए प्रायः सरकारी नीति 
फा समर्थन करने घाले व्यक्ति ही Հաաա किये जाते हैं । 


इराकु--यह फ़ारिस ओर अरब के बीच में हे! इसे 
'मेखोपोरेमिया? भी कहते हैं। यह राज्य पहले तुकी के 
अधीन था। महा युद्ध के बाद से, इसका शालन ब्रिटिश 
सरकार छरती हैं। यद्यपि यह स्वाधीन कहा जाता है, और 
सन्‌ १४२५ ६० से यहां पालिमिंट की स्थापना होगयी है; 
परन्तु वास्तव में यह ब्रिटिश Հանձ एक अधीन देश 
के समान है, यहां के बादशाह और मंत्री मंडळ को नास 
मात्र के अधिकार हें । 


इराक के पश्चिम उत्तर में मोसलछ है जो अपने मिट्टी के 
तेळ के कुओं के लिए सलार भर में प्रसिद्ध है । जब इराक 
ब्रिटिश सरकार का आइेश-थुक्त राज्य होगया, तो तुको 
से इसकी सीमा सम्वन्धी ओर विशेषतया Հա सम्बन्धी 
झगड़ा खड़ा होगया। इसे निपराने के लिए एक कमीशन 
बैठा, पर उससे दोनों असंतुष्ट रहे । तुकं और अगरेज्ञ दोनों 
ने मोसळ पर अपना अधिकार बतलाया । बात यहां तक बढ़ी 
कि इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को भी हाथ डालना 
पड़ा | तुको का कहना था कि एक पूवे संधि के अनुहार 
मोसल तुको की अमढदारी में हे और अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ 
को उस संघि पर पुनः विचार करने का अधिकार नहीं ।. 
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अस्तु, अन्ततः मोलळ इराक को दे दिया गया, और वह इस 
प्रकार Թոռ साम्राज्य म आगया | 


आदेश कमीशन द्वारा जाँच---प्रत्येक आदेश-युक्त 
राज्य की शासन सम्बन्धी वाषिक रिपोट राष्ट्र-संघ की 
परिषद्‌ में उपस्थिति की जाती हे, और, उसकी जांच आदेश 
कमीशन द्वारा होती है, जिस में अधिकांश सदस्य उस राज्य 
की शासक सरकार के नहीं ՅՅ यदि आदेश कमीशन 
रिपोर्ट की किन्ही बातों से संतुष्ट न हो, तो वह शासक 
सरकार से इनके विषय में जवाब तलब कर सकता है| यदि 
उसे किसी आदेश-युक्त राज्य की शासन व्यवस्था, शराब 
का व्यवसाय, आथिक समानता, सावजनिक शिक्षा ओर 
राजस्व आदि के विषय में ऐसी वाते जानने को आवश्यकता 
हो जिनका ԱՀԹ में उल्लेख या स्पष्टीकरण न हुआ हो, तो 
वह उसको शाप्तक सरकार से डन पर यथेष्ठ प्रकाश डालने 
के लिए अनुरोध कर सक्षता है । 

आदेश कमीशन के ऐसे व्यवहार से शासक सरकारें 
बहुत अप्रसन्न होती हैं। कुछ शाखक सरकारों का तो यही 
कहना है कि कमीशन का ऐसा करना अनधिकार चेष्टा हे | 
लेकिन, यदि ऐसा न किया जा सके तो आदेश-युक्त राज्य 
ओर अधीन राज्य में अन्तर ही क्या रहा ? जब यह सिद्धान्त 
मान्य हे कि आदेश-युक्त राज्य अपनी अपनी शालक सरकार . 
दारा, धरोहर की भांति, शासित किये जांय और रूट का 
माळ न समझे Հա, तो इन राज्यों के शासन आदि का 
पूण निरीक्षण तथा नियत्रण रहना ही चाहिये। 
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प्रभाव क्षेत्र 


प्राक्रथन--जब कोइ राज्य किसी देश से ऐसा 
समझोता कर लेता है कि इसे उसमें व्यापार करने, या पूजी 
लगाकर उससे लाभ उठाने, का एकाधिकार अथवा विशेषा- 
घिकार रहे, तो वह देश इस राज्य का प्रभाव क्षेत्र ( Sphere 
of Influence ) कहलाने लगता है। उपयुक्त समझौते से 
इस राज्य को उस देश में कोई प्रसुता प्राप्त नहीं होती, 
तथापि बडुधा ऐसा होता है कि प्रभाव क्षेत्र बनाने वाळा 
राज्य घीरे घीरे उसमे अपने राजनेतिक अधिकार भी बढ़ा 
लेता है, और अन्त में उसे अपना रहित राज्य ही बना 
छोड़ता है । 


ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र—त्रििश साम्राज्य के अन्तत 
प्रभाव क्षेत्र वे भू-भाग हे जिनमें डन भागों का अपना राज होते 
हुए भी, अंगरेज्ों का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत 
अधिक हे | इनमें भिन्न भिन्न समय पर अंगरेज्ञों का प्रभाव 
क्रमशः बढ़ा है। अंगरेज्ञों ने इनमें प्रायः व्यापार करना 
आरम्भ किया, या कळ कारखाने स्थापित किये, या वहां की 
सरकारों अथवा प्रधान व्यवासायियों को पुजी उधार दे दी। 
इससे ब्रिटिश सरकार को उनसे ऐसा समझौता करने का 
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खुभीता दो गया क्ति वे इन्हें वहां रहने या व्यापार आदि 
करने के विशेष अधिकार दृ । 


पहले तो दक्षिण फारिल तया चीन का कुछ भाग भी 
ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र था, परन्तु अब वह ऐसे नहीं रहे हैं। պ 
समय ब्रिटिश सरकार के प्रभाव क्षेत्र निस्त लिखित है :-- 


(क) भूटान& 
(ख) कुवेत, और 
(ग) अरब का कुछ भाग । 


मटान==इसका क्षेत्रफळ अठारह हज़ार बने मील और 


जन सख्या लगभग चार लाख है । इसे अगरेज्ञ सरकार से 
सालाना एक लाख रुपया मिळता है, और वह बाहरी मामलों 
में उसकी सलाह से काम करता है । राजवंश बौद्ध धर्मी 
हिंदू बंश से है। राजा को वहां के लोग घर्म राजा कहते हैं । 
भूटान से अगरेज्ञ सरकार ने १७७४ में शांति की सन्धि की 
थी। इसकी सीमा पर भारत सरकार का रेजीडेन्ट रहता है। 
उसे इसके अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
नहीं होता #। 


कुवेत--यह राज्य फ़ारिस की खाड़ी पर है। इसका 
यासक सुलतान कहलाता है। इसकी स्थिति सेनिक दृष्टि 


* भूटान को किम भ्रेँगी में रखा जाय, इस विषय में मत मेद है - 
कुछ सज्जन तो इसे एक रक्षित राज्य मात्र समझते दै | ) 
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से बहुत महत्व की है। इसे अपना प्रभाव क्षेत्र बनालेने से 
अंगरेज फारिस की खाडी पर एक प्रकार से प्रसुता प्राप्त कर 
सकते हें । इल लिए ब्रिटिश सरकार ने इसके खुलतान ले 
एक खचि की हे, जिसके अनुसार यहां अंगरेज़ों का विशेष 
प्रभाव मान लिया गया हे। 

अरब का भाग==सारतवरषे और पूवे में आने के लिए, 
छाल समुद्र फे रास्ते की सुरक्षा में इंगलेंड का स्वाथ होने से, 
इंगलेंड ने अरण की जातियों से, और विशेषतया हेजाज के 
के राज्य से, राजनेतिक सम्बन्ध बना रखा है । पेलेस्टाइन 
और इराक इंगलेंड के आदेश-युक्त राज्य होने के कारण, 
हेजाज से उक्त सम्बन्ध बहुत महत्व का होगया है | 





नका फरिच्छेद 





मिश्र, तिब्बत, और नेपाल 


इस परिच्छेद में यह बताया जायगा कि मिश्र, तिब्बत, 
और नेपाल का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध है। इनका 
अलग विचार किये जाने का कारण यह है कि ये साम्राज्य 
के अन्य भागों के साथ, किली विशेष श्रेणी में नहीं रखे 
ज्ञा सकते । 


मिश्र--येहां पहले तुकं लोगों का राज्य था, और 
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त त लर क 308: 

52:27 աաա պապա ատար 
प्रधान अधिकारी 'खेद्व' कहलाता था । यहां अपना प्रभाव 
जमाने के लिए इंगळेंड और फ्रांस ने पहले उसे यथेष्ठ ऋण 
दें दिया । पीछे उस ऋण को वसुल करने के लिप ये उसके 
राज्य में हस्तक्षेप करने टगे । सन्‌ १८८२ ६० मे अलेगज़ंडरिया 
में एक देगा होगया | मिश्र में रहनेवाले अगरेज्जो की रक्षा के 
निमित्त, ब्रिटिश सरकार ने राजधानी पर अधिकार कर 
लिया | तब से “खेद्वि! ब्रिटिश զո के परामश के 
अनुसार शासन करने छगा । इस प्रकार मिश्र एक रक्षित 
राज्य सा होगया ! गत योरपीय महायुद्ध के छिइ जाने के थोड़े 
समय बाद खेदीव ने तुका का पक्ष छिया। इस पर वह गही से 
उतार दिया गया । मिश्र में टर्कीके प्रभुत्व का अन्त कर 
दिया गया, और एक नये शालक को राज्याधिकारी बनाया 
गया; उसे “खुछतान का पद रहता हे । इस समय से मिश्र 
ब्रिटेन का रक्षित राज्य घोषित किया गया। परन्तु मिश्र वाले 
अपनी स्वाधीनता का आन्दोलन करते रहे । अन्यान्य व्यक्तियों 
में जगकूलपाशा ने इस कार्य में बड़ा भाग ल्या । सन्‌ १६१९ 
$० मे जव ब्रिटिश सरकार ने ढाई मिळनर की अध्यक्षता में 
एक कमीशन बैठाकर मिश्र के शासन खुधार का विचार 
करना चाहा तो मिश्र वाळा ने उसका पूर्णतया बहिष्कार कर 
दिया, और वे स्वराज्य-प्राप्ति का आन्दोलन करते रहे । अन्ततः 
१९२२ ३० में मिथ पर से ब्रिटिश सरकार का सरक्षण उठा 
लिया गया और उसे “स्वतन्त्र ' राज्य मान छिया गया। 
परन्तु आने जाने के खाघन, वेदेशिक नीति, तथा सूडान के 
विषयों में अंगरेज़ों का ही हाथ रद्दा। तढ्चुसार १९२३ में 
शासन विधान रचा गया । 
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सन्‌ १९२३ ३० की सन्धि के अनुसार मिश्च को इसे अपने 
शासन काय म स्वतन्त्रता है, परन्तु इसे ब्रिटिश हितों की 
रक्षा करनी होती है। इसके लिए यहां ब्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त एक हाई कमिइनर रहता है । सन्‌ १९९७ ई० मे. मिश्र 
ओर ब्रिटेन में एक सुळहनामे के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हुआ, 
उसकी शतो के अनुसार ब्रिटिश खरकार को मिश्र में सेना 
रखने का अधिकार हे । मिश्र वाळे अपनी स्वाधीनता के 
उद्योग में टगे हुए हैं । 


तिब्बत==सिककम, भूटान, नेपाळ, बर्मा और चीन की 
दृष्टि से तिब्बत का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है। 
ब्रिटिश खरकार से इसका सम्बन्ध स्थापित होने की कथा 
इस प्रकार है । զագ बार सन्‌ १७७४ ३० में ब्रिटिश भारत 
औरं तिब्बत में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । क्रमशः 
इनमे व्यापार बढ़ने छगा। सन्‌ १८८८ ई० में तिब्बत ने सिक्कस 
की सीमा के निकट लिगतु नामक पहाड़ पर अधिकार क्षिया। 
इसे ब्रिटिश सरकार अपने आधिपत्य भे रखना चाहती थी, 
अतः उसने तिब्बत पर आक्रमण किया | १८९३ मे, और फिर 
१५०४ में, दोनों में सन्धि हुई । पिछली सन्धि की कुछ 
शर्ते ये थीं :- 


(क) तिब्बत अपने आयात और निर्यात (ब्रिटिश व्यापार) 
पर से चुंगी उठाले । 


(ख) बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के, तिब्बत 
“आप न ՎԵ. पा Է २०:07 





ॐ प्रताप के आधार पर | 
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किसी भी विदेशी राष्ट्र को अपनी भूमि पट्टे पर या सबेदा के 
लिए नहीं दे सकेगा, और न (केसी प्रकार की मारी तथा खान 
सम्बन्धी कोई सुविधा या अधिकार किसी को दे खकेगा, 
और न तिव्बत का लगान किसी अन्य राष्ट्र को दिया जा- 
सकेगा। कोई भी राष्ट्र बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमत्ति 
के तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप न कर सकेगा और न कोई 
अपना एजन्ट भेज सकेगा। 


खात वर्षे तक तिब्बत के शासन की बागडोर चीन के 
हाथ मै रहने पर, सन्‌ १2१९ ३० मे उस पर ՀԹ लामा का 
अधिकार होगया। सन्‌ १2१२ ३० में रूल और चीन में सन्धि 
होजाने से ब्रिटिश खरकार सतक हो गयी और बहुत वाद्‌- 
विवाद के पश्चात्‌ १९१४ Վ एक सन्धि-पत्र लिखा गया उसकी 
कुछ शती का आशय यह था :- 


(१) तिब्बत में चीन का प्रभुत्व स्वीकार किया गया, 
परन्तु वह ՀՅ अपने सूबे मे परिवर्तित नहीं कर सकता | 

(२) ब्रिटिश सरकार तिब्बत के किसी भाग को अपने 
साम्राज्य म न मिलावेगी । 

(३) तिब्बत की आन्तरिक स्वतन्त्रता स्वीकार की गयी ॥ 


(४) ब्रिटिश व्यापार एजन्लियों से ब्रिटिश सरकार के 
आद्‌मेयों की संख्या लासा में स्थापित चीनी खनिकों की 
संख्या से तीन-चौथाई तक रह सकेगी । 


(५ ) ज्ञान्तली में स्थापित ब्रिटिश एजन्ट व्यापारिक 
भामळों के सम्बन्ध मे लासा जा सकेंगे। 
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महायुद्ध प्रे तिब्बत ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की । 
अब तो उनका सम्बन्ध और भी घनिष्ठ होगया । तिब्बत में 
ब्रिटिश सेनिक शिक्षा दी जाने लगी और աայ तक तार सी 
लगा दिया गया | खन्‌ १९२० में वहां ब्रिटिश सरकार का 
मिशन भेजा गया था । तथापि हाळ में चीन में जो जागृति 
तथा राजनेतिक उत्थान हुआ है, उका तिब्बत की राजनोति 
पर प्रभाव पड़े दिना नहीं रह सकता । 

ՎՎԱԾ--ՀԹՀՈՏ के रावळ समरसिंह का एक राज- 
कुमार चित्तोड़ के ध्येस होने पर भाग कर नेपाळ के पहाड 
में चछा गया था, वही नेपाल के गहळोत राजपूतों का सूळ पुरुष 
इुआ। इस प्रकार शासन कर्ता गहलोत बंश के गोरखा 
( गो रक्षक ) क्षत्रिय हैं । नेपाल से अंगरेज़ों ने पहली 
सन्धि १७९२ में की; वह केवल व्यापार सम्बन्धी थी | 
दुखरी सन्धि १८०१ में हुई | यह बाद में खारिज होगयी, और 
शान्ति और मित्रता की सन्धि १८१६ मं हुई । 

नेपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज छहलाता 
है, ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी राष्ट्र इन्हें Ծա सेजस्टी 
( His M९85 ) लिखते हैँ। वास्तविक शासन अधिकार 
प्रधान मंत्री या “प्राइम मिनिस्टर? को है । दिल्ली दरबार आदि 
के समय ये ही सम्मिलित होते हैं। प्रधान मत्री से नीचे 
जगी छाट होता हे, जो मंत्री के देहान्त पर प्राय: उसके 
पद का अधिकारी होजाता है | प्रधान मंत्री को नेपाळ सरकार 
से महाराज की पदवी, तथा ब्रिटिश सरकार से, ( भारतवर्ष 
के बड़े लाट, ओर हैद्राबाद निज्ञाम की तरह, ) 'द्विज 
'एक्सढेंसी ' ( His £४९]।९००) ) का खिताब रहता है । 








राष्ट्र-सघ १७७ 














रित्त =. 
नेपाळ को भारत सरकार से प्रति वष दख օրա रुपये 
मिलते दें । उसकी सीमा पर एक अंगरेज़ रेजीडेट रहता है, 


का एक राजदूत ब्रिटिश सरकार रखती है। इस राज्य का 
क्षेत्रकळ चव्वन हज़ांर बे सीळ, और जन संख्या զգա 
ढाख है। वार्षिक आय लगभग ५ करोड़ रुपये हैं। इस राज्य զի 
सेना मं ԳՊԿ हजार सिपाही हैं। अपने काम के लिए 
नेपाळ अपनी ՀՎ आप ही ढाळ लेता है । ३% 


oo ० 


दसा फरिच्छेद 
राष्ट्र संघ 


सभी जातियों को यह समान अधिकार है कि वे अखिल मानव 
समाज की सभा में प्रतिनिधि या मेम्बर होकर रहें । 
"ण" पाळ रिचड | 

आदेश युक्त राज्यों के शासन ( सातवे परिच्छेद ) में 
ՀՏ-ՅՎ का उल्लेख किया गया हे । इसके ՀՅ: का उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त, Բ ब्रिटिश 

* इस परिच्छेद में नेपाल ( तथा पिछले परिच्छेद में भूटान) 
सम्बन्धी कुछ बातें श्री० जगदीशसिह गहलोत कृत ' भारतीय नरेश ։ 
पुस्तक से ली गयी हे । Հ 
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साम्राज्य के अन्य Կո से भी इसका सम्वन्ध है, अतः यहां 
इख सस्था का खंक्षिप्त परिचय दिया जाता हे! 


राष्ट्र-लघ उन राज्यों झी एक समिति है, जिन्होंने 
सगठन पत्र ( 00४९९7६) पर हस्ताक्षर करके यह प्रतिक्षा 
की है कि वाह्य आक्रमणों से एक दुसरे छी रक्षा करेगे और 
परस्पर में, अथवा अन्य किसी भी राज्य से युद्ध नहीं करेंगे, 
जब तक कि अपने झगड़ों को पंचायतके Հողա फसले या 
जांच के लिए न रखें, और तीन मास से लेकर नौ मास तक 
का समय व्यतीत न «ճէ जो राज्य अपनी प्रतिज्ञा को 
तोड़ेगा, वह अन्य सब राज्यों का विरोधी समझा जायगा, 
जिनका यह कतव्य होगा कि «ԿՅ आथिक तथा राजनैतिक 
सम्बन्ध विच्छेद करदे । 


इस संघ का संगठन जनवरी १६२० ३० में हुआ। इसका 
प्रधान कार्यालय जेनेवा ( स्विटज्ञरलड) मं है। मार्च सन्‌ 
१९२७ ३० में ५५ राज्य इसके सद्स्य थे | 


सघ का कार्य--जिख प्रकार प्रत्येक राज्य के तीन 
काये होते हें, व्ययवस्या, शासन, ओ र न्याय; इसी प्रकार राष्र 
सघ के भी ये ही तीन काय हैं । संघ के इन छायो को क्रमशः 
सभा (या एसेस्बळी), कोंसिळ, और अन्तर्राष्ट्रीय अदाळत करती 
हैं। संघ की सभा के सदस्य वे सब राज्य होते हैं, जो राष्ट्र- 
संघ के सदस्य हों। प्रत्येक खद्स्य-र/ज्य को तीन प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार होता हे, परन्तु उस का पुक्क मत हो 
'होता है । सभा के अधिवेशन जेनेवा में होते हैं। . 
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| सघ की Գն» में ब्रिटिश साम्राज्य, ԱՅ, इटली 
जमनी, ओर जापान, ये पांच स्थायी, तथा, अन्य नौ राज्य 
अस्थायी सदस्य होते हें । अस्थायी सद्स्य प्रति वर्ष संघ को 
सभा के बहुमत से चुने «ՀՅ: स्थायी सद्स्य हमेशा 
के लिए रहते हैं । इनका कभी चुनाव नहीं होता । यहीं 
' कारण है कि संघ में सास्राज्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव बहुत 
अधिक हे, जैसा ये चाहते हैं, बहुत कुछ वेसा ही वहाँ निणय 
होजाता है | 


सघ की संस्थाओं म विशेष उल्लेखनीय ये हैं।-- 


(१) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सघ, 

(२) कमचारी विभाग या 'सेक्रेटेरियड', 

(३) अथ सस्वन्धी सस्था, 

(४) व्यापार सम्बन्धी सस्था, 

(४ ) स्वास्थ सम्बन्धी संस्थां, 

(६) सामान लाने लेजाने सम्बन्धी, सस्था, 

(७) आदेश कमी शन, 

(८ ) सैनिक कमीशन, 

(२) निरस्त्रीकरण कमीशन, 

( १० ) अफ़ीम कमीशन; १ 
(११ ) समाज कमीशन, और 8 

(१२ ) मानसिक सहयोग कमीशन! ' | 
अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चदूर संघ के अधिवेशनों म. मजदूरो के 


की աաա 
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कुशल, स्वास्थ, उन्नति और रक्षा आदि सम्बन्धी विविध 
प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं; հրո भिन्न राज्यों Կ उन 
प्रस्तावों के अनुलार सुधार कराने का यत्न किया जाता है | 
आदेश कमीशन के विषय में पहले ( सातव परिच्छेद मे ) 
कहा जा चुका हे। अन्य संस्थाओं का कार्य उनके नाम 
से प्रकट है। 


बिटिश साम्राज्य और राष्ट्र-संघ-ब्रिदिश साम्राज्य 
के भागों में से, इंगळेंड, चार बड़े बड़े स्वाधीन उपनिवेश, 
आयरिश फ्री स्टेट, तथा भारतवर्ष राष्ट्रल्सघ के सद्स्य हैं । 
भारतवर्षे के, इसके सदस्य होने से विशेष लाभ इंगछेड को 
ही द्वोता हे, क्योंकि इस देश की ओर से संघ में सम्मिलित 
होने वाले व्यक्ति भारत सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, 
भारतीय जनता के नहीं । अतः ՅԱ हर दशा में इंगछेंड की 
आज्ञा पालन करनी, और संघ में उसका ही साथ देना होता है। 


ब्रिटिश साम्राज्य, राष्ट्रसंघ की कौंसिल का स्थायी 
सद्स्य है । स्वाधीन ब्रिटिश उपनिवेश और भारतवषे उन 
अस्थायी स्थानों के लिए चुने जाने के योग्य माने गये हैं, 
जिनकी समय समय पर सँघ की सभा द्वारा पूर्ति की जाती है । 


राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष-पहले बताया जा चुका है 
कि भारतवर्ष की ओर से इस संघ की सभा में भाग लेने 
वाले व्यक्ति वास्तव में इस देश के प्रतिनिधि नहीं होते । 
भारत सरकार जिन्हें चाहती हे, भेज देती है। भारतवष के 
“प्रतिनिधि मेडल का मुखिया भी कोई गेर-भारतीय ही 
होता हे । यह स्थिति बहुत असंतोषप्रद हे । संघ की समा में, 
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भारतवर्ष की ओर से भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा 
निर्वाचित सज्जन ही लिए जाने चाहिये । 

सघ का वाषिक व्यय लगसग दख लाख पौंड होता है । 
मिन्न भिन्न सद्स्य-राज्यों को इस व्यय के १,०१५ भागों में 
से एक या अधिक भाग देना होता है । ग्रेट ब्रियेन १०५, तथा 
भारतवष ४६ भाग देता है । अर्थात्‌ भारतवर्ष को ग्रेट ब्रिटेन 
की तुलना में आधे से अधिक व्यय देना पड़ता है । परन्तु 
झट ब्रिटेन का प्रभाव तो उसमें बहुत अधिक है, और भारतवर्ष 
का प्रायः कुछ सी नहीं। पुनः संघ के बडे बड़े पदों मे से अधिकांश 














पर योरपियन और विशेषतः ब्रिटिश कर्मचारी नियुक्त हैं, 


परन्तु भारतवर्ष को इसमें पदाधिकार भी प्राप्त नहीं । यह 
इसे अवश्य मिळना चाहिये | 

जबतक भारतवष को संघ में अपना बास्तविक मत प्रकट 
करने और अपने समुचित पदाधिकारी रखने का अधिकार 
न हो, उल्ले इस संस्था से अलग रहना, और «զ विषय के 
व्यय-भार खे बचना ही, उचित हे । 

राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पर्ति-राष्ट्र-सघ का निर्माण 


` विशेषतया इस उद्देश्य से हुआ है कि यह युद्धों से होने 


वाली, मनुष्य जाति की भयंकर हानि को रोके; परन्तु यह 
सघ सारे संसार का नहीं हे, इसके सूत्र-संचाळक कुछ 
स्वार्थी राष्ट्र हैं। वे कहीं सभ्यता प्रचार के नाम पर, कहीं 
शासन काय की शिक्षा देने के बहाने से, कहीं निर्बों की 
रक्षा के लिए ही, असंगठित या अवनत भू-खण्डों को अपने 
अधीन किये हुए हैं; «Ն उनमें से कुछ को वे अधीन देश न 
कहकर आदेश-युक्त राज्य या रक्षित राज्य आदि नामों: 
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खे զանգ करते हैं । फिर सघ के उद्देश्य की पूत्ति केसे 
हो ? अन्यान्य बातों में, संघ कहता है कि विविच राष्ट्रों 
की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु उसके 
सद्स्य-रा्र हौ नहीं, वे राष्र भी जिनका इसमें विशेष बोळ 
वाळा है, आत्म रक्षा या व्यापार-वृद्धि आदि की आड़ में ` 
अपनी सेना आदि को भरसक बढ़ा रहे हैं। ագա ԿՎ 
स्थिति रहेगी, जवतक स्वार्थ त्याग के भावों का यथेष्ठ 
उद्य न होगा,राष्ट्र-संघ कदापि वास्तव में टोक-प्रिय 
या उपयोगी ՀՅ हो सरकता | 


वतमान अवस्था में राष्ट्र-संघ दुबळ राष्ट्रों के लिए बहुत 
भय-प्रद्‌ समझा जाता है । इसे मानव हितेषी बनाने के लिए 
इसके संगठन में आमूल परिवतेन किया जाना चाहिये। 
आवश्यकता है छि संसार भर के प्रत्येक राष्ट्र को इसका 
सद्स्य बनने के लिए प्रेरित किया जाय । जिन कारणों से 
बहुत से राष्ट्र इसके सदस्य नहीं होना चाहते या नहीं 
. हो सकते, उन पर सम्यक विचार किया जाय और, उन्हें 
यथा शक्ति निवारण किया जाय | संघ की कार्य कारिणी 
कौंसिळ के सब अथवा कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव 
प्रति वषे होना चाहिये, शासन आदेश की प्रथा उठा दी जानी 
चाहिये, जो देश राष्ट्रसंघ के द्वारा दूसरों के अधीन किये. 
गये हैं, या जो पराधीन हे, उन्हे स्वाधीन किया जाना चाहिये, 
तथा आवश्यकतानुसार परामश या सहायता दी जानी 
चाहिये । इन बातों को व्यवहृत करने से, राष्ट्र-संघ द्वारा 
मानव जाति का बहुत हित-सम्पादन हो सकताडे | 


RESIS ~ թա 2 ४... աւան 
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बिटिश साम्राज्य के भिन्न भिज्ञ भागों का 
क्षेत्र फल, जन संख्या, और आय | 
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नङ्ञरबन्द्री Internment 
नजरसानी Review 
नजराना Tribute 
नरेद्र मण्डल Chamber of 
2 Princes 
नरेश Ruler. Chief, King 
नागरिक Citizen 
नागरिक शास्त्र Civics 
-नामज़द Nominated 
नाविक Naval 
नियम Regulation Rule. 
नियम सग्रह Code 
नियंत्रण Control 


पारिभाषिक शब्द्‌ 


FRE ԿՆ... 
निरीक्षण Inspection. Ob- 
servation. Supervision 


निर्माण कार्य, (स्ूरकारी) 
Public works 


निर्यात Export 
निर्वाचक Electos, 
9/णास्पसूह Blectorate 
»--ՋՎ Constituency 
निर्वाचक सूची रect०- 
ral roll 
निर्वाचन Election 
5 अधिकार देना Enfran- 
chise, 

»ण्अधिकार छीन केना 
Disenfranchise, 
5 अफसर रReturming 
Officer 
„पत्र Ballot paper. 
» पूरक- Bye-election. 
नीति Policy 


नौकरशाही छ8प768४०/४०ए. 
न्याय Justice. Equity. 
„कर्त्ता वगे Judiciary. 
न्यायाधीश Ju६६९. 
न Court. 
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զ ՀԺՀ ( अंगरेजी ) 
पट्टा | House of Commons 















पट्टोदारी Պոռած. [274 | प्रतिवादी Defendent, 
६९१५7९. | प्रधान सेनापति Comman- 
पद्‌ के कारण रx-oflicio, der in-chief 
पद्धति System, | भबन्‍्धक अफसर Executive 
परदेश छे आकर रहना Տ: थब 
Լուուլօտիցը | प्रबन्ध कारिणी Executive 
5 £ բ Տ . 
परदेशी Immigran ६. | ՀՅ (प्रञ्ुत्व ) Sovereignty 
"եք Ծ ե ० : 
Foreign. | ՀՅ Emigration 
ԾԻ. 2 हँ है 
परिवतेन बिरोधी 0075९7- | “इन रोकना. Disallow a 
է question 
VatIve. 
रि न 5 प्रस्ताव Proposal, ९80 - 
ՀԱՐԱՎ Council, lution 
पर्चा डालन 2 շ ८ : 
न allots प्राणद्ड, | Capital punish- 


रातन प्रमी Conservati है 
Հ HLS फांसी ment, 


पेश करना ( मदि 

է ՀԲ) Հ प्रान्त Province. 

Introduction FN 

पंच प्रान्तीय स्वराज्य ?r0४inCa] 
ի, Jury autonomy. 
पचायती राज्य Common: फ़ 
७९६] | फौजदारी Criminal 
प्रज्ञा Subjects. Rot | फौजदारी विधान Օատ 
श तन्त्र Democracy nal Procedure Code. 


फौजी Military. 
ब 

वदळा ` Refalliation 

बरी होना Discharge. 


वाढी -Democrat 
प्रतिनिधि Representative, 

Delegate 
>= पज्र Proxy 


००० 


है पारिभाषिक «աշ 


बहिष्कार Boycott. 
बहुमत [त्‌ Majority, 
बारशाह King. Crown. 
बालिग Adult, 
बेदखली Bjectment 
बस्ट्रो चर्त Settlement 


भ 
भर्ती, सेना म Recruitment 
भारत मन्त्री Secretary of 
State for India 
भारत रक्षा कानून Defence 
of India Act 


भारत सरक्कार Օօ. of 
India 
सारतीयकरण पndianisa- 
tion 

भे 
मजदूर दळ Labour party 
मत देना Poll. vote. 
मताधिकार Franchise. 
Sufferage 
मताभिळाषो स्त्रियां Suffer- 
egettes 
मह Head 
मध्यस्थता Arbitration 


मसविदा (कानून का ) ույ 
महसूल Cess 
महासभा Congress 








WRI Is 
मातृभूमि Motherland. 
Nativeland 
साळशुञ्चारी Revente 
मित्र राष्ट्र Allies 
मियाद Timeslimit 
मुकद्दमा Case 
զգա Litigation 
मुखिया Headman 
Հոծ Fleintiff 
मोरूसी Hereditary. 
मडल Chamber, Federas 
tion 
सन्त्र Minister 
दळ Ministry 
"पडळ Cabinet 
» प्रथाa-Prime minister 
र्‌ 


रचनात्मक Constructive 
रद्द करना Nagative, Veto 
रक्ष Defence. Protection 


रक्षित विषय Reserved 
subject 
राज तन्त्र Monarchy 


» नियम बद्ध -- Limited 
( or Constitutional.) 


राजदूत Ambessador 
राजद्रोह Sedition, 
राजनीति Politics 
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राज विद्ठोह Rebellion 
राजस्व Finance 
राज्य State 
» एकात्मक Unitary 
» कुलीन ~ Aristocracy 
»"क्रान्ति न 
परिषद Council of- 
» र्षित Protected 

State 


» से थुक्त-ए United States. 

Fedral Govt. 
राष्ट्र Nation 
»NeLeague of Nations 
TTT Nationalisation 


रियासत State. 
रिसाला Cavalry 
5» 
लगान Rent 
ԳԱՅ और भाषण 7९७५ ծ 
Platform 
व 
घाद Plaintiff 
¬ प्रतिवादी Parties 
( to a suit ) 
वायु सेना Air force 


व्यक्ति Individual. Person 
२0 घाद्‌ diyidualism. 


a om त ५ =. 


व्यवस्था Legislation 
व्यवस्थापक परिषद्‌ 
Legislative 00 uncil, 


ԷՍ 
शहीद Martyr, 
शासक Adm inistrator, 

Ruler, 


ՀԱԳ Administration, 

५ण्आदेदा Mandate 

शश व्यवस्था Constitution 
զ 


सद्र आला 809-[प्रत ge 
सद्र छुकाम Head quarter 
सद्स्य Member 
खनद Charter, Certificate 
सनदी Patent 


सपरिषद्‌ गवनर 607९77९7 - 

in-Council 
सभा, द्वितीय-- Second 
cbamber. Upper House, 
सभा, सङ्ग करना Dissolve 


सभापति President, 
Chairman 

समिति Association, 
Committee, Trust 
सस्प्रेलन Conference, 
सम्नाट Emperor 


दू पारिभाषिक शब्द 


स्ऱ्ट्व्झार Government 
सरकारी Oficial. Public 
»७णासेतव्य — resolution 
सरदार सभा ( अगरेजी ) 
Br. House of Lords 
सवेद्ळ स्मस्मेलन Round- 
table-confernce 


सर्वोच्च शक्ति Paramount 
Pp ower 


हक्कारिता Co-operation 


खद्दयोग Co-operation 
साख Credit 
स्राम्यवादी Socialist 
साम्राज्य Empire 
सिंचाई Irrigation 
सुधार Reforms 
"पाठशाला Reformatory 
सचिव Secretary. 
सत्ता Sovereignty, 
सेक्रेटरियों का दफ्तर 
Secretariat 
सेना Army, Force 
११ आपत्काल- रeserve 
यी force 
सेनिक Military. 
सगठन Constitution, 
Organisation. 


FR TS SCs 5co5 RRR RE ne >> --. 

सघ Confederation. 
լը iF Տ 

Federation. League, 


संघात्मक ( संघीय ) 70078! 


संधि Treaty 
संरक्षण Protection. 
संशोधन Ammendment, 

Revision. 


स्थगित करना 
( अधिवेशन ) Ճճմյօաշռ, 
स्थानीय स्वराउयL0०॥] 56]! 


Govt, 
स्थायी समिति $tanding 
committee, 
स्वतन्त्रता, Liberty, 
ՀԱՎ Բա 8elf-deter- 
mination. 

8 
हलका Circle 
हवालात Lock-up 


हस्तान्तरित विषय 'rans- 
ferred subject 

Հ 
क्षतिपूति Indemnity 
क्षेत्र, प्रभाव= Sphere of 
Influence, 


प्रचार कीजिये |! 
բ भारतीय ոպ माला 


१--भारतीय शासन-राजनेतिक ज्ञान के लिये आ 
देने वाली, और “ विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादक्ों और 
की * । छटा संस्करण । मूल्य ॥>) 

२--भारतीय विद्यार्थी विनोद्‌-भाषा, विज्ञान, इतिहास आदि 
आठ पाठ्य विषयों की आलोचना, ओर माद आषा आदि आठ विचारणीय 
विषयों की विवेचना | “नये օր की? रचना । दूसरा संस्करण | मूल्य |=) 

३ भारतीय राष्ट्र निर्माण-गष्ट्रीय समस्याओं का “बहुत ही 
योग्यता और स्वता से विचार किया गया है ।' दूसरा सं० | मूल्य ॥।=:) 

(Հ Հ 
2) दमारी कई पुस्तक संयुक्त प्रान्त, पंजाब, मध्य प्रान्त, गवालियर, 
। बड़ोदा, आदि के सरकारी तथा राष्ट्रीय शिक्षा विभागों द्वारा स्वीकृत 
हैं । बडा सूचीपत्र मंगाकर देखिये | 
2-7 000) 
मी 
४--भावना-( छे०-श्री स्वामी आनन्द भिक्षु जी सरस्वती ) 
अनुभवी महानुभाव के आंखो देखे अनुभव । कल्याण-पथ की प्रदेशिका | 
गद्य काव्य । स्फूर्ति का संचार करने वालो । नवयुवको के लिए निशेष 
उपयोगी । भाषा ओजस्वी । मूल्य ॥|>) 
। “सरल भारतीय शाखन-मिडल ओर Հրա स्कूलों के 
Պ विद्यार्थियों और साधारण योग्यता वालों के लिए राजनीति की अत्यन्त 
| | आवश्यक पाव्य पुस्तक | मूल्य ի) 
| ६--भारतीय जागृति-गत सो वर्षा का धार्मिक, सामाजिक आदि 
इतिहास जान कर भावी कर्तव्य का पालन कीजिये । मूल्य |=) - 


इने का काम 
पाठकों के बड़े काम 








पु 











ԱՅ) 


७=-देश भक्त दामोदर-साहित्य प्रेमी और देश भक्त मारवाडी 
सेठ का जीवन चरित्र पढ़कर अपना जीवन उच्च बनाइये । मूल्य ॥) 

८--भारतीय चिन्‍्तन-चिन्तन करने योग्य राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, 
आथिक, आदि विषयों का सुन्दर मनोहर वर्णन ॥) 


९--भारती य राज़रुव-दो सो करोड़ रुपये के वापिक सरकारी आय 
व्यय का ज्ञान प्राप्त कर, आथिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये | मूल्य ॥&) 

१०--निर्वाचन नियम-भारतवष की व्यवस्थापक संस्थाओं तथा 
म्यूनिसिंपेलिटियो. और ज़िला बोड़ां के निर्वाचन नियमों को विवेचना | 
निर्वाचको और उम्मेदवारों के लिये अत्युपयोगी । मूल्य ॥-) 


१५१--बान ब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी-एक आधुनिक आदश 
महिला का मनन करने योग्य, सचित्र जीवन चरित्र । खी शिक्षा को 
अनूठी पुस्तक | मूल्य ՀԱ), ՂԱԾ, ३) 

१२--राजनी ति शाब्दाचळी-राजनीति के एक हजार से अधिक 
हिन्दी-अगरेजी, तथा आठ सो अगरेजी-ढिन्दी पर्यायवाची शब्दों का 
उत्तम संग्नह | राजनैतिक पाठकों और लेखकों के लिये बहुमूल्य | मूल्य 
केवल |-3 


१३- नागरिक शिक्षा-( Elementary C905 ) मिडल, 

` नामेळ और ट्रेनिंग स्कूलों के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता के पाठकों 

के लिए, सरल आपा में, सरका के कार्यो--सेना, पुलिस, न्याय, जेल, 
कृषि, उधोग थे, शिक्षा, स्वास्थ आदि विषयों का विचार । मूल्य |) 


१४- ब्रिटिश साम्राज्य शासन-इंगलेंड की, तथा उसके साम्राज्य 
«յը 


के स्वतंत्र तथा पराधीन भागों की शासन पद्धति का सरल सुबोध वर्णन 
( ले०-- श्री प्रोणदयाशकर जी दुवे, एम. ए. एल-एल. Վէ, और 
भगवान दास केला ) मूल्य केवल |॥-) दै । 


भारतीय ग्रन्थ माळा, वृन्दावन । 





सरकारी स्कूलों तथा राष्ट्रीय विद्यालयों Կ प्रचलित 
पाठ्य पुस्तकों, पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिए 
विशेष उपयोगी -- 


Թրա «ոա काळा 
>भारतीय झन Indian Administration 
(Յա) ०० կլի 
` ३--भाइतीय विद्यार्थी विनोद ( दुस संस्करण ) ०४ टि 

३-च्भारतीयराष्ट्र निर्माण Indian Nation Building 
६ दुसरा संस्करण) ० ոյ. 


| ԿՊԱՎ ',,, ct 228 go नद पळो 
ինիմ धरल भारतीय शासन... Աա 000 Հաա ան ան 
|... ६-“-भातीय जागृति Indian Awakening > Ա) 
| ७--देशभक्त दामोदर ... ००३. , (९ कन 254 ॥) 
| ԸՆ .८--भारतीय चितन ,.. ,,८ i ००९७ ०४० =r) 
| ९--भारतीय राजस्व Indian Finance ५.) ०० ऐक) 

ի । १०--निर्वचिन नियम ए।९०t०n 6७५९... .,, 'ը नी 


११-०बानम्रह्मवारिणी कुन्ती देवी ... ही 

१२--राजनीति शब्दावली 4 0]08507ए օք 
Political Terms ,.. i~} 

ի: .  १३--नागरिक शिक्षा Elementary Civics... .., տ 


«  १॥), 50), ३) 








१४-~ब्रिरिञ्च साम्राज्य शासन իչ» 6 ա Ա» 
स्थायी आइको फो पौने घूल्य में / 
७ न ॥ 
हि 
पुस्तकें मिलने के पते-- | 
(१) भगवानदास केला, भारतीय अन्य माला, बृन्दावन լ 
դ 


(र) मेनेजर, जमुना प्रिन्टिग वफेल, मधुरा । 


म श्र 





ल्ट 


